
 दृशम  खंड  3,  अंक 22  8  1991
 17  1913

 लोक  सभा  वाद-विवाद

 का

 हिन्दी  संस्करण

 पहला  सत्र

 लोक

 3  में  से  30  तक

 लोक  सभा  सचिवालय

 नई  दिल्‍लो



 संस्करण  में  सम्मिलित  मूल  अंग्रेजी  कार्यधाही  और  हिन्दी  संस्करण  में  सम्मिलित  मूल

 हिन्दी  कार्यबाही  ही  प्रामाणिक  सानी  उसका  अनुवाद  प्रामाणिक  नहों  साना

 आलਂ  न  वतन  ननननन  न  3:55  न्‍क्‍अइ  अक्‍  सा



 विषय  सूची

 दशम  खंड  3,  पहला  1991/1913

 1991/17  1913

 ic

 अंक  22,  8

 विषय

 तारांकित  प्रश्न  347  से  365

 अतारांकित  प्रश्म  संदथा  :  2140  से  2210  और
 2212  से  2333

 22-78
 79-155

 +*किसी  सदस्य  के  नाम  पर  अंकित  इस  बात  का  दझयोतक  है  कि  सभा  में  उस  प्रश्न  को  उस  ही  सदस्य  ने
 पूछा

 504/L.S./91—1



 लोक  सभा  वाद-विवाद

 लोक  सभा

 8  1991/17  1913

 लोक  सभा  11  बजे  म०पू०  पर  समवेत  हुई  ।

 जिष्यक्ष  महोदय  पीठासीन

 अप
 डा०  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  :  माननीय  अध्यक्ष  कल  जो  कुछ  वह

 ठीक  नहीं  हुआ  ।  श्री  माधवराक  सिंधिया  ने  जो  यहां  वफ्तथ्य  जो  कोर्येवाही  हमें  प्राप्त  उसमें
 उन  बातों  को  फिर  से  दोहराया  गया  है  जिनके  बारे  में  हमने  आपत्ति  की  थी  ।  देशद्रोही  को  फिर
 से  उन्होंने  लिया  है  ।  जब  तक  श्रो  माधवराव  सिधिया  माफी  नहीं  मांगेगे  या  पद  नहीं  हम  विवश

 हम  नहीं  चाहते  कि  सदन  की  कार्यवाही  में  बाधा  किन्तु  ..  .  .  .  ..  .  .  .  .  ..  .  .

 यह  परिस्थिति  स्वयं  श्री  माधवराव  सिंधिया  के  वक्‍तब्य  से  उत्पन्त  हुई  है  ।

 11-02  2  भ०पू०
 इस  समय  भ्री  फूलअन्द  वर्मा  ओर  कुछ  अन्य  माननीय  सदस्य  आये  और  सभ्ना-पटल  के  तिकट

 फर्श  पर  खड़े  गये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  सभा  40  मिनट  बाद  पुनः  समवेत  होने  के  लिये  स्थगित  होती  है  ।

 11.05  सण०्पू०

 तत्पश्चात्‌  लोक  सभा  11.45  म०प०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 11.45  मण०पू०
 लोक  सत्ता  11.45  म०प्‌०  पर  पुनः  ससवेत  हुईं  ।

 जिष्यक्ष  महोदय  पीछासीन

 )

 इस  समय  करी  फूलसन्द  वर्मा  और  कुछ  अस्य  साननौय  सदस्य  आये  और  सप्ता-पटल  के  निकट
 फर्श  पर  खड़े  हो

 अध्यक्ष  महोदय  :  सभा  एक  घंटे  तक  के  लिये  स्थगित  होंती  है  ।

 11.46  म०्प ु०
 तत्पश्चात्‌  लोक  सभा  12.45  स०प०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।



 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर  8  1991

 श्नों  क ेलिखित  उत्तर
 रा

 उत्तर  प्रदेश  में  टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  विस्तार  एवं  आधुनिकीकरण

 *347.  औ  राजताभ  सोनकर  शाह्जी  :  वया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  उत्तर  प्रदेश  के  जौनपुर  और  गाजीपुर  जिलों  में  टेलीफोन
 प्रणाली  में  अधिकाधिक  खराबियां  आने  की  जानकारी

 यदि  तो  इन  जिसों  में  टेलीफोन  सेवा  में  सुधार  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कदम  .
 उठाये

 ॥

 क्या  इन  जिलों  में  टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  विस्तार  करने  एवं  उनका  आधुनिकीकरण
 की  कोई  योजना  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या पे

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मस्ह्रो  राजेश  :  जी  जौनपुर
 और  गाजीपुर  जिलों  में  टेलीफोन  प्रणाली  में  खराबियों  में  वृद्धि  नहीं  हो  रही  है  ।

 इन  जिलों  में  टेलीफोन  सेवा  में  और  अधिक  सुधार  लाने  के  लिये  तिम्नलिखित  कदम
 उठाये  गए  हैं  :--

 (7)  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  उपलब्ध  करा  कर  सेवाओं  को  आधुनिक  बनाना  ।

 (li)  खराब  होने  वाले  केबलों  के  स्थात  पर  नये  केबल  लगाना  ।

 (ii)  भारी  ओवर  हैड  अलाइनमेंट  के  स्थात  पर  भूमिगत  कंबल  और  हन्सुलेटिड  वायर
 वायर  लगाता  ।

 (iv)  घिसेपिटे  देलीफोत  उपकरणों  को  बदलता  ।

 (५)  कर्मचारियों  की  निपुणता  में  सुधार  लाने  और  उन्हें  अभिप्रेरित  करने  के  लिये
 प्रशिक्षण  देना  ।

 (५)  उपभोक्ताओं  के  साथ  पारस्परिक  संबंधों  में  सुधार  लाने  पर  बल  ।

 जी  हां  ।

 ब्यौरा  संलग्न  में  दिया  गया  है  ।
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 विषरण  रु

 जौतेपुर  और  गाजीपुर  जिलों  में.टेलीफोन  एक्सचेंजों  की  और

 करण  योजनाओं  का  ब्योरा  नीचे  दिया  गया  है  :

 एक्सचेंज का  नाम  प्रकार  चालू  करने
 ह

 अधभ्युक्तियां
 का  संभावित

 वर्ष

 1.  वाराणसी  जिला
 mate  1000  लाइनों  का  91-92  को  800  लाइनों  से

 -  बदतना

 खमरिया  512  पोर्ट  सी-डॉट  91-92  -300  जाइनें  बदलना

 5000  लाइनों  का  बी  91-92.  मैक्स  |  को  5100  लाइनों  से

 बदलना
 2.  जौनपुर  जिला

 -
 शाहगंजग  200  लाइनों  का  ई  एस  91-92  सीबी  एक्सचेंज  को  200  लाइनों

 ए  एक्स  से  बदलना

 मुगरा  128  लोइनों  का  सी-डॉट  91-92.  मंक्‍्स  11]  को  100  लाइनों  से

 बादशाहपुर  बदलना

 जौनपुर  2000  लाइनों  का आर  90-91  मैक्स  |]  को  1200  लाइनों  से

 यू  से  अलग  )  बदलना
 3.  गाजोपुर  जिला

 गाजीपुर  1000  लाइनों  का आर  91-92  एन  ई  ए  एक्स  को  600  लाइनों

 यू  से  से  बदलना

 बिल्ली  सें  अपराध

 *348.  भी  मदन  लाल  खुराना  :
 झो  कालका  दास  :;

 क्या  गह  मत्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  दिल्‍ली  के  प्रत्येक  जिले  में  किस-किस  श्रेणी  की  कितनी-कितनी
 अपराध  की  घटनाएं

 उनमें  से  महिलाओं  द्वारा  कितने  अपराध  किए  और

 क्‍या  सरकार  ते  महिला  अपराधों  की  बढ़ती  हुई  घटनाओं  के  बारे  में  कोई  विश्लेषण
 किया  है  ?

 गृह  सस्ती  एस०  थी०  :  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  दिल्‍ली  में  दर्ज  किए
 गए  अपराध  के  मामलों  की  संख्या  का  श्रेणीवार  और  जिले-बार  ब्यौरा  संलर्त  विवरण  |  में
 दिया  गंया  है  ।

 ॥

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  विभिन्‍न  अपराध  शीर्षों  के  अधीत  इन  अपराधों  के  लिए
 गिरफ्तार  की  गई  महिलाओं  के  जिलेवार  व्यौरों  को  दशनि  वाला  विवरण  प  संलग्न  है  ।

 जी  नहीं  भीमान्‌  ।
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 खनिजों  की  रायल्टी  वरें

 “349.  श्री  भोहन  सिंह  :  क्‍या  खान  मन्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  खनिजों  पर  रायल्टी  की  दरों  में  वृद्धि  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 इसमें  कब  तक  वृद्धि  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 खान  संद्रालय  के  राज्य  सन्‍तो  बलराम  सिह  :  से  इस  मामले  पर
 सरकार  सक्रिय  रूप  से  विचार  कर  रही  है  ।

 केरीय  रिजरय  पुलिस  बल  हारा  नगर  में  मकानों  पर  कथित  कब्जा

 #350.  थ्रो  भन्यारातु  ईशा  :
 ओर  पाला  के०  एम०  अंश्य  :

 क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  श्रीनगर  तथा  घाटी  के  अन्य  हिस्सों  भें  कश्मीरी  विस्थापिलों  द्वारा  भववश  खाली

 किए  गए  कुछ  मकानों  पर  केन्द्रीय  रिजर्व  पुलिस  बल्क  के कामिकों  ने  कब्जा  कर  रखा

 यदि  तो  क्या  इत॑  भेकानों  के  मालिकों  को  कोई  किराया  दिया  जा  रज्षा
 क्या  इस  संबंध  में  इत  मकानों  के  जालिकों  से  कोई  शिकायतें  प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  बया  ह ैऔर  इस  मामले  में  क्या  कार्यथाही  की  गई  है  ?

 गृह  मो  एस०  बौ०  और  राज्य  सरकार  ने  कश्मीरी  प्रवासियों
 द्वारा  घाटी  विशेषकर  श्रीनगर  में  खाली  किए  गए  मकानों  को  केन्द्रीय  रिजवे  पुलिस  बल  के  कामिकों
 को  रहने  के  लिए  दिया  हुआ  किराये  का  निर्धारण  ओर  उच्चित  प्रक्रिया  पूरी  होने  क ेबाद  कुछ  मामलों

 में  किराये  का  भुगतान  किया  गया  है  ।

 और  दो  एक  अर्चना  गेस्ट  हाउस  के  मालिक  से  और  दूसरी  एच  ०  एन०

 टूट  से  प्राप्त  हुई  है  और  उन्हें  उचित  कार्रवाई  के  लिए  राज्य  सरकार  को  भेज  दिया  गया  है  ।

 कृषि  उद्योग  के  रुप  में  गुलाब  को  खेती

 *351.  डा०  लाल  बहादुर  राजल  :  कया  कृषि  मन्सी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  गुलाब  की  खेती  को  कृषि  उद्योग  के  रूप  में  मान्यता  देने  का

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  हाथरस  में  बरवाना  में

 जाधारित  कृषि  उद्योग  की  स्थापना  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और
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 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मग्ती  बलराम  :  सरकार  का  गुलाब  की  खेती  को  कृषि
 उद्योग  मानने  के  बारे  में  इस  समय  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 से  जी  गुलाब  के  तेल  की  पैदावार  तथा  क्वालिटी  में  सुधार  करमे  के  लिए
 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  की  एक  अनुसंधान  योजना  15-10-1990  से  नरेन्द्र  देव  कृषि  और
 प्रौद्योगिकी  फैजाबाद  में  लागू  की  जा  रही  है  ।

 केनीय  भू-जल  योडई  संबंधी  बहु-विषयक्त  समिति  की  रिपोर्ट

 +88  2.  श्री  सुधीर  गिरि  :  क्‍या  जल  संसाधन  भन्‍्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कैद्रीय  भू-जल  बोर्ड  के  पुतर्गठन  और  उसके  लक्ष्यों  तथा  उद्देश्यों  की  थुगरीक्षा  करने
 के  लिए  सरकार  द्वारा  गठित  स्वामीताथन  बहु-विषयक  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी

 यदि  तो  समिति  की  मुख्य  सिफारिशें  क्‍या  और

 सरकार  ने  उनके  अनुसरण  में  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 जल  संसाधन  मन्त्रो  विज्ञायरण  सितम्बर  1989  में  गठित
 समिति  ने  16  1990  को  अपनी  रिपोर्ट  सरकार  को  प्रस्तुत  की  ।

 समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  70  मुक्य  सिफारिशें  शामिल  की  इनमें  से  कुछ
 पूर्ण  सिफारिशें  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  हैं  ।

 समिति  द्वारा  दी  गई  सिफारिश  के  अनुसार  अधिकारियों  का  एक  छोटा  दल  स्थापित
 किया  गया  है  और  उससे  क्षेत्रीय  निदेशालयों  और  मुख्यालय  में  कार्य  करने  के  लिए  अपेक्षित  काभिकों
 की  संख्या  का  हिसाब  लगाने  का  कार्य  सौंपा  गया  दल  ने  अपनी  रिपोर्ट  31  1991  को  प्रस्तुत
 की  है  ।  उसके  रिपोर्ट  पर  आगे  कारंवाई  करने  के  लिए  अन्तर-मंत्नालयीय  शक्ति  प्राप्त  समिति
 की  स्थापना  की  जा  रही  है  ।

 विवरण

 केन्द्रीय  भू-जल  बोर्ड  की  संगठतात्मक  उसके  लक्ष्यों  और  उद्देश्यों  की  पुनरीक्षा  करने
 के  लिए  स्थापित  उच्च  स्तरीय  समिति  द्वारा  की  गई  मुख्य  सिफारिशें  नीचे  दी  गई  हैं  :--

 (1)  देश  के  भू-जल  संसाधनों  का  समय-समय  पर  मूल्यांकन  करना  ।

 (1)  भू-जल  विकास  के  पोष्य  प्रबन्ध  को  बढ़ावा  देने  क ेलिए  मानीटरी  करना  तथा
 निर्देश  देना  ।
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 (iii)  पोष्य  भूजल  विकास  तथा  प्रबन्ध  के  लिए  बेसिन  विशेष  प्रौद्योगिकी  का  स्वयं  तथा
 अन्य  अभिकरणों  के  सहयोग  से  विकास  परिष्कृत  करना  और  उनका  प्रसार
 करना  जिसमें  जारा  अथवा  समुद्री  जल  सहित  भू-जल  तथा  सतही  जल  के  संयुक्त  प्रयोग
 जैसे  प्राथमिकता  कृत्रिम  पुनर्भरण  सहित  परिवर्दन  और  प्रदूषण  और
 लवणीयता  प्रवेश  का  निवारण  तथा  उपचार  और  भू-जल  निष्करषण  संरखबनाओं  और
 साधनों  की  प्रयालनत  और  जल  का  पुनः  चक्रण  और  पुनः
 अयोग  तथा  शहरी  समस्याओं  का  हल  शामिल  है  ।

 (iv)  प्रयोक्‍्ता  अभिकरणों  को  सूचना  संवितरित  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  और  अस्य
 अभिकरणों  के  सहयोग  से  राष्ट्रीय  सूचना  प्रणाली  की  स्थापना  करना  ।

 (५)  भू-जल  प्रशिक्षण  और  प्रबन्ध  के  लिए  राष्ट्रीय  संस्थान  की  और

 भू-जल  संरक्षण  और  उपयोग  के  विभिस्त  पहलुओं  की  आवृत्त  करने  वाले  अनुसंधान
 ओऔर  विकास  संस्थानों  के  राष्ट्रीय  प्रिड  क ेविकास  की  तीव्र  करने  की  दृष्टि  से  उपयुक्त
 संस्थानों  और  विश्वविद्यालयों  को  शामिल  करते  हुए  अखिल  भारत  समन्वित

 अनुसंधान  परियोजनाएं  स्थापित  करना  ।

 (५१)  बेसिन  अथवा  उप-बेसिन  को  यूनिट  मानते  हुए  जल  संतुलन  अध्ययन  करना  ।  एक
 से  अधिक  राज्य  में  फैले  बेसिनों  के  लिए  राष्ट्रीय  स्तर  पर  भू-जल  संगठन  की  भूमिका
 महत्वपूर्ण  समन्वयक  की  होगी  ।  राज्य  के  भीतर  प्रत्येक  उप-बेसिन  का  अध्ययन
 राज्य  स्तरीय  भू-जल  संगठन  द्वारा  किया  जाए  ।  संबंधित  क्षेत्रीय  निदेशालय  अध्ययन

 मार्भदशन  कर  सकता  है  और  सम्पूर्ण  बेसिन  के  लिए  रिपोर्ट  संकलित  कर  सकता  है  ।

 पांच  बर्ष  के  चक्र  में  पुनर्मुल्‍्यांकन  सर्वेक्षण  करना  ।

 दो  से  तीन  वर्ष  की  अवधि  में  एकीकृत  हाइड्रोग्राफं  नेटवर्क  प्रकाशित  करना  ।

 (7५)  भू-जल  बचत  तथा  बंटवारे  के  सामाजिक  इंजीनियरी  पहलुओं  पर  पर्याप्त  ध्यान  देने
 के  लिए  सामाजिक  विज्ञान  संस्थानों  के  साथ  सम्पर्क  स्थापित  करना  ।

 (५)  18,000  वेधन  छिल्रों  के  दीधकालीन  लक्ष्य  को  पूरा  करने  के  लिए  संशोधित
 तिथि  अपनाना  ।

 (Xi)  इस  दक्शक  के  दोरान  केवल  राष्ट्रीय  भू-जल  संगठन  द्वारा  अन्वेषणात्मक  ड्रिलिंग  विशेषकर

 गहरे  जलभूतों  के  लिए  की  जानी  होगी  ।

 (xii)  राष्ट्रीय  स्तर  पर  भू-जल  संगठन  की  अध्यक्षता  अपर  सचिव  के  वेतनमान  में  महानिदेशक
 द्वारा  की  जानी  चाहिए  ओर  उनकी  सहायता  के  लिए  संयुक्त  सचिव  के  वेतनमान  में
 जार  उप  महानिदेशक  होने  चाहिएं  ।  क्षेत्र  में  एकीकृत  कार्य  प्रबन्ध  प्राप्त  करने  के

 लिए  ताकि  आदेश  ओर  नियंत्रण  बिखर  न  संगठन  के  सभी  कार्य  करने  के  लिए
 वैज्ञानिक  तथा  इंजीनियरी  स्कन्धों  को  मिलाकर  संगठन  के  17  क्षेत्रीय  निदेशालय

 होने  भाहिएं  ।
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 (xiii)  इंजीनियरी  स्कन्प  के  अधिकारियों  को  नम्य  पूरक  सुविधा  प्रदात  की  जानी  चाहिए  ।

 जज  कि  न  न  ओर  अिनन  नओ  ंस्‍  नन+  न्‍ तन

 (xiv)  उपयुक्त  भण्डार  प्रबन्ध  प्रंणाली  तैयार  करने  के  लिए  किसी  सलाहकार  को  लगाया

 जाए  ।

 हुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  का  आधुनिकीकरण
 "353.  श्री  हस्तान  सोल्लाह  :  क्‍या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  के आधुनिकीकरण  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  और

 यह  कार्य  कब  सक  पूरा  हो  जाने  की  संभावना  है  ?
 |

 इस्पात  संद्ञालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  सस्तोष  मोहन  :  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  के
 आधुनिकीकरण  के  अन्तर्गत  16  मुख्य  टर्नकी  पैकेजों  में  से  14  के  लिये  आधारभूत  और  विस्तृत  रूपांकन
 इंजीनियरी  तथा  संयंत्रों  और  उपस्करों  के  लिये  आर  देने  संबंधी  कार्य  लगभग  प्रे  हो  गये  भैष
 दो  पैकेजों  को  अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  है  |  हालांकि  उपस्करों  की  सप्लाई  और  संरचनात्मक
 और  उपस्करों  को  स्थापित  करने  जैसे  कुछ  कार्य  समय  पर  पूरा  करने  में  कुछ  चूक  रही  फिर
 सिविल  निर्माण  कार्य  और  संरचतात्मक  सप्लाई  में  काफी  प्रगति  हुई  है  ।

 स्टील  अथारिटी  आफ  इंडिया  आशा  करती  है  कि  समग्र  परियोजना  के  लिये  निर्धारित
 1993  की  कार्यान्वयन  समय-सूची  का  अनुपालन  किया  जायेगा  ।

 उर्धरकों  के  मूल्य
 *354.  भरी  छेदी  पासबाल  :

 थी  हरि  केबल  प्रसाद  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उररकों  के  मूल्य  पिछली  बार  कब  निर्धारित  किये  गये

 क्‍या  सरकार  का  उवंरकों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसके  क्‍या  कारण

 क्या  इस  मूंल्य-वृद्धि  का  किसानों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ने  की  संभावना  और

 %  .  ($)  यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 कृषि  भन्त्री  बलराम  :  से  उर्वरकों  के  उपभोक्ता

 मूल्य  25  1991  से  संशोधित  किये  गये  थे  ।  इन  मूल्यों  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया
 गया  मूल्यों  में  अभी-अभी  कभी  की  घोषणा  की  गई  जिससे  24  1991  को
 प्रचलित  मूल्यों  की  तुलना  में  उर्वरकों  के  मूल्य  40  प्रतिशत  के  स्थान  पर  30  प्रतिशत  बढ़  जायेंगे  ।

 1981  से  उर्वरकों  के  मूल्यों  में  कोई  प्रभावी  वृद्धि  नहीं  हुई  जबकि  विभिन्‍न  फससों

 के  अधिप्राप्ति  और  बाजार  मूल्यों  में  लगातार  वृद्धि  होती  रही  उबेरक  सबसिड्शी  जो  कि

 1977-78  में  24.80  करोड़  रुपये  का  था  तभा  जो  1990-91  में  बढ़कर  4387.73  करोड़  रुपये
 हो  गया  को  नियंत्वित  करने  के  लिये  उबंरकों  के  मूल्य  संशोधित  किये  गये  थे  ।

 और  उर्वरक  मूल्यों  में  कमी  करने  के  भारत  सरकार  यह  अनुदेश
 जारी  कर  रही  है  कि  राज्यों  के  साथ  परामरश  करके  एक  विशेष  योजना  तैयार  की  जानी  भाहिये
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 ताकि  छोटे  और  सीमांत  किसानों  को  25  1991  से  पहले  के  प्रचलित  मूल्यों  पर
 दिया  जा  सके  ।

 उबरकों  की  खपत  न  केवल  उर्वरक  के  उपभोक्ता  मूल्यों  पर  निर्भर  करती  बल्कि  अन्य
 ऐसे  संबंधित  कारकों  पर  भी  निर्भर  करती  जिनमें  सियाई  सुविधाओं  तथा  अधिक  उपज  देते  वाले
 बीजों  की  किस्मों  की  मौसम  की  ऋण  फलल-मूल्यों  के  संबंध  में  किसानों
 की  अपेक्षायें  आदि  शामिल  हैं  ।  यह  मूल्य  संशोधन  जिस  हृद  तक  उत्पादन  लागत  को  प्रभावित
 लाकतों  की  वृद्धि  का  प्रतिकार  करने  के  लिये  समथेन  तथा  अधिप्राप्ति  मूल्य  उसी  के  अनुरूप  उपयुक्त
 ढंग  से  समायोजित  किये  जायेंगे  |

 विवरण

 उल्नेरक  का  ताम  25-7-91  को
 प्रति  भीटरी  टन

 )
 अधिकतम  मूल्य

 ns  _(?)

 1.  यूरिया  *  .  ध  .  3300
 2.  म्यूरिएट  आफ  पोटाश  (609८  न  मु  .  1820
 3.  डाई-अमोनियम  फास्फेट  18-46-0)  )  वि  .  न  5040
 4.  एजन०पी०के०  (17-17-17)  ॒  .  .  3640
 5.  एनन्वी०के०  (15-15-15)  .  व  व  2940
 6.  एनण्पी०्के०  (19-19-19)  .  म  वि  व  4140
 7.  अमॉनियम  फास्फेट  सल्फेट  (20-20-0)  वि  मं  .  3640
 8.  माइद्रों-फास्फेट  (  20-20-0) )  :  वि  वि  वि  3360
 9.  नाइट्रों  फास्फेट  (23-23-0)  व  व  न  .  4120

 10.  अमोनियम  फास्फेट  सह्फेट  (16-20-0)  .  वि  .  3220
 11.  यूरिया  अमोनियम  फास्फेट  (24-24-0)  .  न  ०  4280

 12.  यूरिया  अमोनियम  फास्फेट  (  28-28-0)  *  5  ०»  »  5040

 13.  एन०परी०के०  (14-28-14) )  .  .  *  रस  6  4280

 14.  एन४वी०के०  (14-35-14)  न  ब्ड्०  .  4760

 15.  एन०पी०के०  (16-26-26) )  .  वि  ब  «४  ०»  4140
 16.  एन०पी०के०  (12-32-16)  .  .  न  4560

 17.  द्विपज्ञ  सुपर  फास्फेट  (462८  Sos)  वि  वि  3640

 18.  ट्विकल  सुपर  फास्फेट  )  .  *  न  3360

 19.  सिमल  सुपर  फास्फेट  (14%  )  न  :  1160

 20.  सिंगल  सुपर  फास्फेट  (16%  )  न  .  1340

 21.  सिंगल  सुपर  फास्फेट  (167%  पी:ओो;  )  *  .  1540

 22.  एनहाइड्स  अमोनिया  .  *  .  .  *  5280
 वनननिकनी-+-.नन  कतन

 हब
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 es  नाना  डाकधर

 क्रॉस  पंचायतों  को  डाकधर  और  टेलीफोन  सुथिधाएं

 *355.  थी  दोऊ  ब्रधाल  जोशी  :
 भो  उपेने  नॉणे  मर्भा  :

 क्या  शंघार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अंत  तक  देश  की  सभी  ग्राम  पंचायतों  को  डाकन्नर
 और  टेलीफोन  सुविधायें  प्रदान  करने  की  सरकार  की  कोई  योजना

 बदि  तो  लस्‍्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 राजस्थान  में  अब  तक  कितनी  ग्राम  पंचायतों  को  डाकधर  और  टेलीफोन  सुबिन्नायें
 प्रदात  कर  दी  गई  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मनन्‍्त्रो  राजेश  और  जी  ज़हां  तक
 टेलीकोन  सुविधा  प्रदान  करने  की  बात  आठवीं  योजना  के  अंत  तक  सभी  ग्राम  पंचायतों  में  यह

 सुविधा  प्रदान  किये  जाते  की  योजना  है  ।  जहां  तक  डाक  नेटवर्क  का  संबंध  इस  समय  1,32,646
 डाकंधर  ग्रामीण  इलाकों  में  ड्राक  सुविधायें  प्रदान  कर  रहे  जिनमें  प्राम  पंचायतें  भी  शामिल  हैं  ।
 आंठवीं  योजना  अवधि  के  दोरान  प्रामीण  क्षेत्रों  मे ंमौजूदा  मानदंडों  क ेआधार  पर  लगभग  6000
 डाकघर  खोलने  क्रा  प्रस्ताव  है  ।

 राजस्थाम  में  जितनी  ग्राम  पंचायतों  में  डाकधर  और  टेलीफोन  सुविधा  प्रदात  की  गई
 उनकी  संख्या  नीचे  दी  गई  है  :

 डाकघर  :  7014

 टेलीफोन  :  2448

 बाल  जाने  धाले  मदी-छल  के  संबंध  में  सर्वेक्षण

 $356.  भी  जिजय  मकल  पाटिल  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  ने  मानसून  और  बाढ़  के  दौरान  व्यर्थ  जाने  वाले  मदी-जल  के  संज्षंध  में  कोई
 सर्वेक्षण  किया  ।

 यदि  तो  उसका  क्‍या  परिणाम

 मानसून  और  बाढ़  से  प्राप्त  होने  वाले  अतिरिक्त  पाती  के  भंडारण  हेतु  कया  कदम
 उठाये  जा  रहै

 मया  सरकार  का  देश  में  सिज्ाई  क्षमता  बढ़ाने  के  लिये  एक  बेसिन  के  पानी  का  दूसरे
 बेसिनों  में  सदुपयोग  करने  का  विचार  और

 (|)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 18
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 बनी  ननननन

 जल  संसाधन  मन्ती  जिशज्ञाचरण  और  केन्द्रीय  जल  आयोग  ने

 भारत  की  नदी  बेसिनों  का औसत  वार्षिक  प्रवाह  1880  बिलियन  घन  मीटर  आंका  जिसमें  से  जल
 के  अस्तर  बेसिन  अंतरण  के  बिना  वाधिक  औसत  उपयोज्य  सतही  जल  690  बिलियन  घन  मीटर

 '
 होने

 की  आशा  जल  भडारणों  तथा  नदी  से  सीधे  प्रवाह  से  सतही  जल  का  विद्यमान  उपयोग  380
 बिलियन  घन  मीटर  है  ।

 जल  के  भंडारण  के  लिए  छोटे  टेंकों  सहित  अनेक  भंडारण  परियोजनाओं  का  निर्माण
 किया  देश  में  विद्यमान  भंडारण  क्षमता  193.2  बन  मीटर  परियोजनायें
 जिनमें  76.8  बिलियन  क्यूबिक  मीटर  भंडारण  की  परिकल्पना  की  गयी  निर्माणाघीन  हैं  ।

 (=)  यह  आंका  गया  है  कि  अस्तर-बेसिन  जल  अंतरणों  के  माध्यम  से  224  बिलियन  घन
 मीटर  अतिरिक्त  जल  का  उपयोग  संभव  हो  सकता  है  |  इस  उद्देश्य  के  लिये  अध्ययन  और  सर्वेक्षण
 क्रिये  जा  रहे  हैं  ।

 कुद्रेमच  आयरन  ओर  कम्पनी  लिमिटेड  में  लोह  अयस्क  के  कन्सेम्ट्रेर  और  पैलेडों  उत्पादन

 +357.  श्री  बो०  कृष्ण  राष  :
 श्री  सो०  पी०  मुदाल

 क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1989-90  और  1990-91  के  दौरान  कुद्रेमुख  आयरन  ओर  कम्पनी  लिमिटेड
 में  लौह  अयस्क  के  कन्संट्रेट  और  पैलेटों  का  कितना  उत्पादन

 उक्त  अवधि  के  दौरान  इस  कम्पनी  द्वारा  इन  वस्तुओं  का  कितना  निर्यात  किया

 क्‍या  इन  मदों  के  लिर्यात  के  लिये  जीन  और  भारत  के  बीच  किसी  नये  समझौते  पर

 हस्ताक्षर  किये  गये  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 इ्पात.संत्रालय  के  मस्ती  सन्‍्तोष  सोहन  वर्ष  1989-90  और
 1990-91  के  दौरान  कुद्रेमुख  आयरन  ओर  कम्पनी  लि०  का  लौह  अयस्क  सांद्रण  और  पैलेटों  का

 उत्पादन  निम्नानुसार  था  :--

 शुष्क  टनों

 मद  1989-90  1990-91

 लौह  अयस्क  सांद्रण  .  हा  53.89  60.06

 लौह  अयस्क  पैलेट  वि  el  19:76.  -  19.19
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 कप  सूचना  निम्नलिखित  है  :---

 शुष्क  टनों

 मद  1989-90  1990-91

 '

 लौह  अयस्क  सांद्रण  नि  वि  .  34.04  39.06

 लौह  अयस्क  पैलेट  ;  .  .  19.46  18.36

 न  नमन  नी  न++ि  नीम  मीन  «मन  नमन  ननननननननननन  मनन ++-नननननीननन न  नीिननननीननीनननगीनीनीभदी न  न्‍  ञ  न  न्‍  ना क्‍िीधाई

 और  हां  !  कुद्रेमेब  आयरन  कम्पनी  लिमिटेड  ने  वर्ष  1991-92
 दौरान  चीन  को  3.70  लाख  टन  लौह  अगस्क  सांद्रण  का  निर्यात  करने  के  लिये  तीन  पार्टियों  के
 साथ  समझौतों  पर  इस्ताक्षर  किदने  हैं  ।

 उड़ीसा  में  टेलीफोन  क्ेक्शनों  के  लिए  प्रतीक्षा  सूखी

 च्ष  #358.  भरी  भोबल्लल  पाणजियहौ  :  तया  संचार  मंत्री  यह  क्ताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 उड़ीसा  में  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिये  आज  तक  कितने  व्यक्तियों  के  नाभ  प्रतीक्षा

 सूची  में  दर्ज  और

 विशेष  रूप  से  पश्चिम  उड़ीसा  टेलीफोन  कनेक्शन  शीघ्र  उपलब्ध  कराने  क  लिये  क्‍या
 कदमਂ  उठाए  गये  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मम्त्री  राजेश  :  उड़ीसा  में  30-6-1991

 की  स्थिति  के  अनुसार  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिये  5346  व्यक्ति  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  ।

 वर्तमान  प्रतीक्षा  सूची  को  उत्तरोसर  निपटाने  के  किये  आठवीं  योजना  अवधि  के  दौरान
 विस्तार  योजनायें  तैयार  की  गई  हैं  ।

 पंजाब  ओर  जम्मू  तथा  कश्मीर  राज्यों  के  सीमावर्तों  क्षेत्रों  क ेनिवासियों  को

 पहचान-पत्र  जारी  करना

 *359,  डा०  लक्सो  नारायण  पाण्डेय  :

 हे  करी  अटल  जिहाशी  बध्णपेयी  :

 क्या  गृह  मंत्रो  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  पंजाब  ओर  जम्मू  व  कश्मीर  की  सरकारों  ने  सोमाकर्तो  क्षेद्रों  क ेनिवासियों  को
 चान-पत्न  जारी  करने  का  निर्णय  लिया  है  ;

 ! 504/L.S./91  -३
 ts
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 यदि  तो  इस  प्रकार  के  पहचान-पत्रों  को  प्राप्त  करने  के  पात्र  कौन  लोग  इस
 बारे  में  क्या  मानदंड  रखे  गये  है  ;

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  क्या  प्रशासनिक  सतकंता  बरती  गई  है  कि
 केवल  पात्र  व्यक्तियों  को  ही  जारी  किये  जायें  ;

 क्‍या  इन  दोनों  राज्यों  में  पहचान-पत्र  जारी  करने  का  काम  आरंभ  हो  गया  यदि  हां

 ॥

 तो  इस  काये  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई
 श

 और  कश्मीर  दोनों  राज्यों  में  से  प्रत्येक  में  इस  प्रकार  के  पहचान-पत्न  पाने  के  हकदार  अनुमानत
 कितने  व्यक्ति  और

 हैं

 यह  योजना  कब  तक  कार्यान्वित  की  जाएगी  ?

 -  गह  भसत्री  एस०  थी०  :  जी  श्रीमान  ।

 पंजाब  में  वर्ष  और  उससे  अधिक  आयु  वाले  सभी  स्थायी  निवासियों  तथा  जम्मू
 और  कश्मीर  में  वर्ष  और  उससे  अधिक  आयु  वाले  केवल  पुरुषों  को  विनिदिष्ट  सीमावर्ती  क्षोत्रों
 में  पहचान-पत्न  जारी  किये  जाने  हैं  ।

 पुलिस/जिला  प्राधिकारियों  द्वारा  आवेदक  की  पहचान  तथा  पात्रता  का  उचित  सत्यापन
 करने  के  ब्राद  राज्य  ह्वारा  जारी  किये  जाते  हैं  ।

 पंजाब  राज्य  सरकार  तो  पहुचान-पत्नों  के  वास्तविक  वितरण  के  औपचारिकताओं
 को  पूरा  करने  में  लगी  हुई  है  परन्तु  जम्मू  और  कश्मीर  सरकार  अधिकांश  पात्र  व्यक्तियों  को
 पत्र  वितरित  कर  चुकी  है  ।

 (3)  पंजाब  :  ओद्योगिक  लाख

 जम्म  और

 कश्मीर  :  लाख

 योजना  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  राज्य  सरकार  द्वारा  कोई  समय  सीमा  निर्धारित
 ह

 नहीं की गई है । : ओद्योगिक सुरक्षा प्रकोष्ठ +360. ओर पृथ्वीराज डी० चब्हाण : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्‍या सरकार ने आतंकवादियों और विघटनकारी गतिविधियों से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करने के लिये कोई औद्योगिक सुरक्षा प्रकोष्ठ स्थापित किया यदि तो क्या सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों को इस संरक्षण व्यवस्था के , अन्तर्गत ले लिया गया और ह
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 क्या  यह  प्रकोष्ठ  अभी  तक  किसी  दुर्घटना  को  रोकने  में  सफल  रहा  है  ?

 '
 गह  मस्त्रों  एस०  बी०  से  जी  श्रीमान  ।  केन्द्रीय

 सरकार  के  स्वामित्व  वाले  औद्योगिक  उपक्रमों  और  कुछ  अन्य  औद्योगिक  उपक्रमों  को  संरक्षण  और

 सुरक्षा  के  लिये  एक  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  कार्यरत
 -

 संसद  सदस्यों  को
 सिफारिश  पर  टेलीफोन  कनेक्शन

 “361.  शी  मोरेश्वर  साथे  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  :

 एक  संसद  सदस्य  द्वारा  एक  वर्ष  में  कितने  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  सिफारिश  की  जा
 सकती  है  ;

 इस  प्रकार  के  टेलीफोनों  को  लगाने  में  आम  तौर  पर  कितना  समय  लगता  और

 *  सरकार  हारा  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  कि  इस  प्रकार
 के  टेलीफोन  कनेक्शन  शीध्ष  लगा  दिये

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  राजेश  एक  संसद  सदस्य  बिता  बारी
 के  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  इस  प्रकार  सिफारिश  कर  सकते  हैं  :---

 संसद  सदस्य  निर्वाचन  क्षेत्ञ  के  10  मामले  ।
 --5  मामले  भारत  के  किसी  भी  क्षेत्र  के  लिये  ।

 संसद  सदस्य  प्रदेश  के  10  मामले  ।
 --5  मामले  भारत  के  किसी  भी  क्षेत्र  के  लिये  ।

 :  और  इस  प्रकार  के  टेलीफोन  कनेक्शन  उत्तरोत्तर  प्राथमिकता  के  आधार  पर
 संस्थापित  किये  जाते  बशतें  कि  तकनीकी  दृष्टि  से  ब्यवहायें  हो  ।  उपयुक्त  अनुदेश  पहले  ही  जारी  किये
 जा  चुके  हैं  ।

 सहिलाओं  को  कृषि  प्रशिक्षण
 :  ह  गा

 *362.  श्रीमती  महेला  कुमारी  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 इस  समय  कित-किन  राज्यों  में  महिलाओं  को  कृषि  प्रशिक्षणਂ  संबंधी  परियोजनाएं
 कार्यान्वित  की  जा  रही  हैं

 -“  क्या  सरकार  कां  सभी  राज्यों  में  विशेषकर  राजस्थान में  ऐसी  परियोजनाओं  को  लागू
 करने  का  विचार
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  8  1991

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 अन्य  ऐसे  कोम  से  प्रशिक्षण  कार्मकरम  है  जिनमें  महिलाओं  को  कृषि  में  प्रशिक्षण  दिया
 जा  रहा  है  ?

 कषि  मग्त्री  बलराम  :  का  कृषि  में  प्रशिक्षणਂ  संबंधी  परियोजना
 अभी  गुजरात  और  उड़ीसा  में  क्रियान्वित  की  जा  रही  है  ।

 हां  ।  दाता  एजेन्सियों  की  सहायता  से  ऐसी  परियोजनाओों  राजस्थान  सहित
 अन्य  राज्यों  विस्तार  करने  के  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।

 दाता  मध्य  प्रदेश  और  आन्ध्र  प्रदेश  में  दो  परियोजनाओं  के  लिये  निधि
 उपलब्ध  कराने  के  लिये  सहमत  हो  यई  हैं  ।  राजस्थान  सहित  कुछ  और  राज्यों  की  परियोजत्ायें  भी
 प्राप्त  हो  चुकी  हैं  ।

 185  किसान  प्रशिक्षण  केद्वों  और  109  कृषि  विज्ञान  केन्द्रों  क ेमाध्यम  से  महिलाओं
 को  कृषि  में  नियमित  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा  है  |  युवा  फार्म  महिलाओं  को  कृषि-आधारित
 कलापों  में  प्रशिक्षण  ट्राईसेमਂ  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  उपलब्ध  कराया  जा  रहा  है  ।

 मध्य  प्रदेश  में  ज़निजों  की  रायलटी  दरें  और  उत्पादन

 #363.  शी  जिश्येश्वर  भतत  :  क्या  खान  मन्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  संघ  सरकार  द्वारा  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  खनिजों  पर  किस
 दर  से  रायल्टी  दी  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  मध्य  प्रदेश  की  विभिन्‍न  खातों  का  खनिज  उत्पादन
 कितना  रहा  और  संघ  सरकार  को  कितनी  मात्रा  में  खनिज  प्राप्त  हुए  ?

 खान  संत्रालय के  राज्य  सरत्री  बलराम सिह  :  खनिजों  पर  की
 दरें  भारत  के  असाधारण  खंड  3(  1)  में  साका  ०नि०  458(३7)  दिनांक  5-5-1987

 द्वारा  अधिसूचित  की  गई  थी  ।  ये  वरें  जो  5  1987  से  लागू  मध्य  प्रदेश  सहित  संपूर्ण  भारत
 में  समान  रूप  से  प्रभारी  हैं  ।

 (@)  बर्ष  1988  से  1990  तक  मध्य  प्रदेश  में  खनिलों  का  उत्पादन  संलग्न  विवरण  में

 दिया  गया  है  ।
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 1913  प्रश्नों  के लिखित  उत्तर

 उत्तर  प्रदेश  में  टेलोफ़ोत  एक्सचेंओं  को  इलेक्ट्रानिक  एक्सलेंजों  में  बदलना

 +364,  श्री  राजबीर  सिंह  :  क्‍या  संचार  मन्त्ी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  प्

 )  -  वर्ष  1990-91  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  कित-किन  टेलीफोन  एक्सचेजों  को  :.

 लिक  एक्सचेंजों  में  एवं  उन्हें  एस०टी०डी०  सुविधा  से  जोड़े  जाने  का  प्रस्ताव  था;ः

 क्या  ये  सुविधाएं  उन  टेलीफोन  एक्सचेंजों  में  प्रदान  कर  दी  गई  बढ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  संत्रालय  के  शाज्य  मस्त्तो  राजेश  )  उत्तर  प्रदेश  में  1990-91
 के  दौरान  38  टेलीफोन  एक्सचेंजों  की  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  में  बदलना  और  इन्हें  एस०टी०डी०  सुविधा
 के  साथ  ज़ोड़ा  जाना  था  |.  ब्यौरे  संलन्‍न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 और  यह  सुविधा  33  टेलीफोन  एक्सचेंजों  में  प्रदान  की  गई  है  |  ब्यौरा  संलरसਂ
 विवरण  में  विया  गया  है  ।

 उपस्कर  की  सप्लाई  विलंब  से  होने  के  कारण  उत्तर  सोमभद्र
 और  झांसी  में  यह  सुविधा  नहीं  प्रदान  की  जा  सकी  !  '

 विवरण
 उत्तर  प्रदेश  के  उन  स्थानों  की  सूची  जिन्हें  वर्ष  1990-91  के  दौरान  इलेक्ट्रालिक  एजसचेंजों

 में  बदलना  तथा  वहां  एस०टी०डी०  सुविधा  प्रदान  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  :
 लाश

 1.  अयोध्या  20.  महमूदाबाद
 2.  बरौसा  21.  मथुरा  रिफाइनरी
 3.  बरहलगंज  22.  मऊआईना

 .  4.  बीरपुर  23.  मोहनलालगंज
 5.  भाटपार  रानी  24.  नंदगंज
 6.  देवाशरीफ  25.  नवाबगंज

 7.  धनपतगंज  26.  फूलपुर
 8.  फिरोजाबाद  -  27.  :

 '9.  गोपेश्वर .  28.  रामगंज़
 10.  हांडिया  29.  रानीगंज
 11:  जैसवंतनगर  .  .  ४  30.  सलेमपुर  नी
 12:  कादीपुर  ः  :  31.  संडीला  :  |
 13.  कप्तानगंज  32.  सरदार  नगर  कि

 कोइदीपुर  33.  सिमिरी
 कुखाड़  34.  टिहरी

 14.  कूड़ेभार  35.  उत्तरकांशी  डै

 लांबुआा  35.  फ़रूखाबाद
 लोती  37.  सोनभद्र  हि

 17.  महाराजगंज  38.  झांसी  ग झांसी  4
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 प्रकणो ंके लिखित  उसतर  8  1991

 प्रसंजार  शलाहकार  समिसियों  का  बम

 +365.  थी  आये  भोचध्ण  :  क्‍या  संचार  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्‍या  जिशिन्‍न  राज्यों  के  लिए  जठित  दूरसंचार  खलाहुकार  समितियों  का  अखिक्रमण
 कर  दिया  गया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 नई  समितियां  कब  तक  गठित  कर  दिए  जाने  की  सम्भाचना  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मस्त्री  राजेश  से  जी  नहीं  ।

 तथापि  पिछली  केयरटेकर  सरकार  हारा  गठित  टेलीकोन/दृरलंचार  सलाहकार  सबितियों
 और  केन्द्रीय  सलाहकार  समिति  की  पुनरीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 सीमा  सुरक्षा  बल  में  स्थानीय  व्यक्तियों  को  भर्तो

 2140.  और  भुवसेश्त्र  प्रसाद  सेहता  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  बिहार  के  हजारीबाग  जिले  में  सीमा  सुरक्षा  बल  का  मुख्यालय  गत  बीस  वर्षों  से
 क्रय  कर  रहा

 व्या  सरकार  फा  विश्वार  सीमा  सुरक्षा  बल  में  श्रेणी  सीन  और  श्रेणी  च्षार  के  पदों  पर
 भर्ती  करने  में  स्थानीय  और  विस्थापित  व्यक्तियों  को  प्राथमिकता  देने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संधदीय  फार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रासय  में  राज्य  मंत्री  एम०एम०  :

 जी  श्रीमान  ।  सीमा  सुरक्षा  बल  का  मुख्यालय  नई  दिल्‍ली  में  स्थित  है  ।

 और  सीमा  सुरक्षा  बल  में  सामान्य  ड्यूटी  में  गरप  और  के  पदों  पर
 भर्ती  में  पहले  से  ही  वाषिक  रिवितयों  के  राज्य  शासित  क्षेत्र-वार  निर्धारण  की  प्रणाली  और  इन
 रिक्तियों  पर  संबंधित  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  में  रह  रहे  व्यक्तियों  को  भर्ती  करने  के  प्रणाली  माध्यम
 से  स्थानीय  लोगों  को  प्राथमिकता  दी  जा  रहौ  है  ।  इस  प्रक्रिया  ने  सीमा  सुरक्षा  बल  में  प्रत्येक
 संघ  शासित  क्षेत्रों  क ेउचित  प्रतिनिधित्व  को  छुसिश्वित  किया  है  और  स्थानीय  और  विस्थाकिल  व्यक्दियों
 के  हितों  को  पूरा  करता  अतः  भर्ती  की  इस  बर्दमान  प्रक्रिया  को  बदलने  के  लिए  सरकार  के  पास
 कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 मेशयल  एल्क्लिमियन  कम्पनी  के  कर्मचारी

 2141.  श्री  के०  प्रघानी  :  क्‍या  खाम  सन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  स्थित  दामनजोड़ी  और  अंगुल  में  पृथक-पृथक  रूप  से  नेशनल  एल्यूसिनियम
 कुम्पनी  के  श्रेणी-वार  कितने  कर्मचारी  काये  कर  रहें  और



 17  1913  प्रवमों  क ेलिखित  उत्तर

 उनमें  से  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  श्रेणी-वार  कितने  कमंचारी  हैं
 ः| ब्च्छ

 खान  मंत्रालय  को  राज्य  मन्‍्त्री  बलराम  सिह  और  नेशनल

 एल्यूमिनियम  कम्पनी  लिमिटेड  की  दामतजोड़ी  और  अंगुल  स्थित  यूनिटों  में  कार्यरत  अनुसूचित
 जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  सहित  कर्मचारियों  की  कुल  संख्या  का  ब्यौरा  इस  प्रकार

 समूह  रा  दामनजोडी  अंगुल

 कुल  अनुसूचित  अनुसूचित  कुल  अनुसूचित  अनुसूचित
 जाति  जनजाति  जाति  जनजाति

 क्‌  .  289  28  13  623  72  25
 ख  .  .  170  14  10  276  25  16
 ग  1229  238  296.  2242  474  507

 भर  148  9  69  121  33  24

 कुल  जोड़  .  1836  289...  388  3262  604  572

 सिस्म-भिस्मस  भाषाएं  और  बोलियां  ओलनें  बाले  व्यक्ति

 42.  भरी  भोगेश  झा  :  क्‍या  गृह  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1991  की  जनगणना  करने  वाले  गणनाकारों  को  जारी  किये  गये  निर्देशों  के  अनुसार
 भिन्‍न-भिन्‍न  भाषाएं  और  बोलियां  बोलते  वाली  जनसंख्या  के  आंकड़े  एकत्नित  किये  गये

 )  यदि  तो  मैथिली  और  अन्य  भाषाएं  बोलने  वाले  व्यक्तियों  की  राज्य-वार  संख्या
 कितनी  और

 यदि  तो  ये  आंकड़े  कब  तक  जारी  किये  जायेंगे  ?
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 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मगत्ती  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  सग्त्री  एम०एस०  :

 जम्मू  और  कश्मीर  को  छोड़कर  जहां  पर  1991  की  जनगणना  नहीं  की  जा  सभी  राज्यों
 और  संघ  शासित  क्षेत्रों  में  1991  की  जनगणना से  प्रत्येक  व्यक्ति  की  मातृभाषा  तथा  दो  अन्य  ज्ञात
 भाषाओं  के  बारे  में  भूचना  एकत्र  की  गई  है  ।

 और  1991  की  जनगणना  में  एकत्र  किए  गए  आंकड़ों  को  तैयार  करने  और
 सारणीबद्ध  करने  का  कार्य  किया  जा  रहा  1991  की  जनगणना  के  आधार  पर  मातृभाषा/भाषाओं
 को  बोलने  वालों  की  संख्या  1993-94  तक  उपलब्ध  होने  की  संभावना  है  ।

 उड़ीसा  में  डाक  और  दूरसंचार  विभागों  के  कर्मचारियों  क॑  लिए  स्टाफ  बयाटटरों  का  मिर्माण

 अनुवाद |
 डा०  कार्तिकेश्वर  पात्र  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  के  शहरी  तथा  ग्रामीण/क्षेत्रों  मे ंडाक  और  दूरसंचार  विभागों  के  कर्मचारियों  को
 स्टाफ  क्वार्टर  मुहैया  कराने  के  लिए  सरकार  की  क्या  नीति

 504/L.S./91  --4
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 प्रश्तों  क ेलिखित  उत्तर  8  1991

 31  1991  तक  उड़ीसा  में  दोनों  विभागों  क ेलिए  अलग-अगल  कितने  स्टाफ
 ववारटर  उपलब्ध  और

 उड़ीसा  में  किन-किन  स्थानों  पर  कितने  स्टाफ  क्वार्टर  निर्माणधीन  हैं/निकट  भविष्य
 में  निममित  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप-मम्त्री  पी०वोी०  रंगयया  :  इस  मामले  में  डाक
 और  दूरसंचार  विभागों  द्वारा  अपनाई  गई  नीति  निम्नानुसार  है  :--

 डाक  विभाग  :  विभाग  की  नोति  यह  है  कि  जिस  सीमा  तक  संसाधन  उपलब्ध  हैं  उसे  देखते

 हुए  संतुष्टि  स्‍तर  लगभग  15  प्रतिशत  तक  सुनिश्चित  किया  जिन  श्रेणियों  के  कर्मचारियों  का
 स्थानांतरण  होता  रहता  उन्हें  प्राथमिकता  दी  जाती  है  ।  वास्तविक  निर्माण  कार्यक्रम  रुपये-पैसे
 भौर  भूमि  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करता  है  ।

 पूरसंजार  जिश्राग  :  सरकार  की  नोति  आठवीं  योजना  में  दूरसंचार  विभाग  के  कारमिकों  की

 कुल  संख्या  की  तुलना  में  लगभग  20  प्रतिशत  स्टाफ  क्वार्टरों  की  व्यवस्था  करने  की  मकान
 किराया  भत्ता  के  प्रयोजन  से  और  सी  श्रेणियों  के  बतौर  वर्गक्वित  बड़े-बड़े  शहरों  तथा

 नए  परियोजसा  दुर्गंम  पहाड़ी  तथा  जनजातीय  जहां  निजी  मकान  उपलब्ध  नहीं
 बहां  मकान  बनाने  के  कार्य  को  उचित  प्राथमिकता  दी  जाती  है  ।

 उड़ीसा  सकिल  में  3  1991  तक  उपलब्ध  स्टाफ  क्वार्टरों  की
 संख्या  निम्नानुसार  है  :

 (1)  डाक  ॥

 (2)  दूरसंचार  के  74  स्टाफ  क्वार्टरों

 निर्माणाधीन  स्टाफ  क्वार्टरों/निकट  भविष्य  में  अनाए  जाने  के  लिए  प्रस्तावित  स्टाफ
 क्वार्टरों  की  विभागवार  संख्या  निम्नानुसार  है  :--

 (1)  डाक

 (2)  दूरसंचार

 स्थानों  का  विभागवार  सलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 बिवरण

 उड़ीसा  सकिल  में  उन  स्थानों का  विवरण  जहां  निकट  भविष्य  में  स्टाफ  क्वार्टर  बनाए  जा  रहे
 हैं/बनाए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 डाक  विभाग

 1.  रैरंगपुर
 2.  सुन्दरगढ़
 3.  कोरापुट
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 10.

 11.

 12.

 13.

 14.

 कि

 फए

 2

 कफ़कफे

 .  कामाख्यानगर

 .  जैपोर

 .  भुवनेश्वर
 कटक

 .  बालासोर

 भद्गक

 खुर्द
 पारादीप

 बारीपाडा

 बरहामपुर

 परलखेमुंडी

 दूरसंचार  विभाग

 1.

 .  बहूरामपुर
 .  बोलनगीर

 छू

 69०0

 न

 9

 फू

 ७

 बॉलासोर

 कटक

 .  घेनकनाल

 कोरापुट
 .  राउरकेला

 संबलपुर
 -  भुवनेश्वर

 पुणे  में  और  डाकधर  खोलना

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 2144.  भ्री  अर्ता  जोशी  :  क्‍या  संजार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  महाराष्ट्र  से पुणे  जिला  और  पुणे  शहर  में  और  डाकघर  खोले  जाने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  उन  स्थानों  की  संड्या  और  नाम  क्या  हैं  जहां  ये  डाकधर  खोले  जाने  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप-मन्‍्त्री  पी०  बी०  रंगयया  :

 पुणे  शहर  की  बतज  और  धानुकर  कालोती  में  चार  विभागीय

 उप-डाकघर  खोलमे  का  प्रस्ताव  है  ।



 प्रश्नों
 के  सिखित  उत्तर  8  1991

 पुणे  जिले  में  निम्नलिखित  स्थानों  पर  20  अतिरिक्त  विभागीय  शाखः  छाकभर  खोले  जाने
 का  प्रस्ताव

 1.  ओंडवाखुद्  |  11.  पिसोली
 2.  म्गेंसानी  12.  शीरगांव

 3.  दलज  13.  रंजानी
 4.  लखेवाड़ी  !  14.  वरोड़ी
 5.  केलवाड़ी  15.  खानगांव
 6.  बरड़े  '  16.  शिवाली

 7.  मंजैयासनी  17.  अम्बाले
 8.  ननवीज  18.  पानवाडी
 9.  19.  करांडी  खेड़ेवाड़ी

 10.  20.  बेनेवाड़ी

 केरल  में  आयल  पाम  अनुसंधान  केन्द्र

 2145.  भी  कोड्डीकुनील  सुरेश  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  केरल  के  तिवेन्द्रम  जिले  स्थित  पालोडे  में  राष्ट्रीय  आयल  पाम  अनुसंधान
 केन्द्र  स्थापित  करने  का  विचार  और

 गदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कवि  संज्ालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  के०सोी०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 -  मिजोरम  स्थायत्त  जिला  परिषद

 2146,  डा०  जयन्त  रंगपो  :  कया  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  मिजोरम  के  हमार  जन  सम्मेलन  की  जानकारी  है  जिसमें  मिजोरम
 और  पड़ोसी  राज्यों  के  हमार  बहुल  क्षेत्रों  की एक  स्वायत्त  शासी  जिला  परिषद  बनाने  की  मांग  की  गई

 और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 संसदीय  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  मस्ती  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एम०एम०  जैक )  :

 जी श्रीमान्‌ । राज्य सरकार बातचीत हारा समस्या का हज खोजने का प्रयास कर रही है तथा हमार जन सम्मेलन और राज्य सरकार के बीच वार्ता के दो दौर हुए हैं । 26



 17  1913  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर
 क्र

 जिला  मुख्यालयों  में  एस०टो०डो०  को  सुविधा

 या

 2147.  श्री  राम  मारायण  बेरबा  :  तया  संखार  मन्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 एस०  टी०  डी०  की  सुविधा  कितने  जिला  मुख्यालयों  में  प्रदान  की  गई

 क्‍या  उक्त  सुविधा  राजस्थान  के  प्रत्येक  जिला  मुख्यालय  में  उपलब्ध

 क्‍या  सरकार  का  जिला  मुझ्यालयों  के  अतिरिक्त  बड़े  कस्बों  में  भी  एस०टी०डी०  की

 सुविधा  मुहैया  कराने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मंजालय  में  उप-भरह्ती  पी०  बी०  रंगयया  :  देश  के  कुल  464
 जिला  मुख्यालयों  में  से  423  में  एस०टी०डी०  सुविधा  प्रदान  कर  दी  गई  है  ।

 जी  नहीं  ।

 जी  हां  ।

 आठवीं  पंचवर्षीम  योजना  के  दौरान  |

 खादान्म  उत्पादन

 जिमधाव|

 2148.  श्री  टी०  भे०  भंजलोज  :  कया  क्षषि  मन्त्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  खाद्यान्न  उत्पादन  के  लिए  राज्य-वार  कितना  लक्ष्य

 रिल  किया  गया  और  ु

 इन  लक्ष्यों  की  प्राप्सि  क ेलिए  अब  तक  क्या  प्रयास  किये  गए  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्हो  मुल्लापलकों  :  वर्ष  1990-91  के
 दोराम  176. 5  मिलिम्रन  मीटरी  टन  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गगा  लक्ष्यों  का  राज्य-बार
 संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 विभिन्‍न  राज्यों  में  खाद्यात्नों  के उत्पादन  और  उत्पादकता  में  वृद्धि  करने  के  लिए  विशेष
 खाद्यान्न  उत्पादन  कार्यक्रम  क्रियान्वित  किया  गया  ।  कम  गहरे  नलकूपों/खुदे  कुओं  के  मिर्माण  के  लिए
 छोटे  और  सीमान्त  किसानों  को  सहायता  देने  की  मोजना  क्रियान्वित  की  गई  ताकि  कृषि  के  लिए  सिंचाई
 अमसा  में  वृद्धि  की  जा  सके  ।  तिलहन  और  दलहस  संबंधी  तकनीकी  मिशन  के  जरिए  उत्पादत  पर  भी
 बल  दिया  गया  ताकि  दालों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  राज्यों  की सहायता  की  जा  सके  ।  किसानों
 को  उचित  मूल्यों  पर  उर्वरक  कीटनाशी/कृमिनाशी  उपलब्ध  कराने  की  दृष्टि  से  आदान  जिक्री  केन्द्र  भी
 खोले  गए  ।  कृषि  संबंधी  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  कृषि  के  लिए  पर्याप्त  माता  में
 पावर  और  डीजल  उपलब्ध  कराए  गए  ।
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 प्रश्नों  क ेलिखित  उसर

 विवरण
 लिया

 ह  1991

 1990-91  के  लिए  खाद्यान्न  उत्पादन  के  लक्ष्यों  फा  राज्य-वार  ब्यौरा
 मीटरी  ठन a  औज+++++त++नत3तनतततत ++  --

 राज्य/संघ  शासित  चावल  गेहूं  मोटा  अनाज  दलहन  कुल  खाद्यान्त

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  98.00  0.10  22.00  6.70  126.80
 2.  अरुणाचल  प्रदेश  1.35  0.05  0.60  0.05  2.05
 3.  असम  32.50  1.20  0.20  , 0.70  34.60
 4.  बिहार  66.00  40.00  15.00  10.00  131.00
 5.  गोवा  वि  1.50  न  0.06  0.05  1.61
 6.  9.50  16.00  24.00  6.85  56.35
 7.  हरियाणा  ..,  19.00  56.00  8.00  6.30  89.30
 8.  हिमाचल  प्रदेश  *  1.30  5.00  "6.20  0.20  12.70
 9.  जम्मू  ब  कश्मीर  6.00  3.00  5.50  0.30  14.80

 10.  कर्नाटक  25.00  2.25  45.00  6.90  79.15
 11.  केरल  मर  12.30  --+  0.03  0.30  ,  12.63
 12.  मध्य  प्रदेश  56.00  48.00  37.00  28.30  169.30
 13.  महाराष्ट्र  ,  27.00  8.75  66.00.  “15.00  116.75
 14.  मणिपुर  4.00  0.10  0.20  0.12  4.42

 15.  मेघालय  .  1.30  0.05  0.25  0.03  1.63
 16.  मिजोरम  .  0.60  न  0.10  न  0.70
 17.  .#.  1.40  न  0.15  0.03  1.58
 18.  उड़ीसा  56.00  1.15  5.50  12.00  74.65
 19.  पंजाब  60.00  115.00  6.30  2.20  183.50
 20.  राजस्थान  .  1.25  41.10  31.50  19.00  92.85
 21.  सिक्किम  .  0.20  0.20  0.60  0.10  1.10
 22.  तमिलनाडु  .  60.00  न  17.00  3.60  80.60
 23.  ब्िपुरा  _  4.50  0.05  न्‍-+  0.04  4.59
 24.  उच्चर  प्रदेश  ,  96.00  198.00  40.00  28.50  362.50
 25.  पश्चिम  बंगाल  95.00  7.55  1.60  2.65  106.80
 26.  अंदमान  एवं  निकोबार

 द्वीप  समूह  .  0.30  न+  न्‍-+  0.01  0.31

 27.  चण्डीगढ़  .  —  रा  न  न  जज

 28.  दादर  एवं  नगर

 हवेली  0.20  —  0.05  0.03  0.28
 29.  दमन  एवं  दीव  0.02  0.01  न  0.03

 30.  दिल्‍ली  ध  0.08  1.45  0.10  0.02  1.65
 31.  लक्षद्वीप  .  —  बन  नत+

 ्य

 32.  पाण्डिचरी  0.70  च्  0.05  0.02  0.77

 कुल  ॒  737.00  545.00  -  333.00  150.00  1765.00
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 17  1913  प्रश्मों  क ेलिखित  उत्तर

 खाद्यास्तों  के  लिए  समर्थत  मुल्य  का  निर्धारण

 2149.  ओ  प्रकाशबाप्‌  जसंतराब  पाटील  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  खाद्यान्नों  का  समर्थन  मूल्य  निर्धारित  समय  इसमें  ढहुलाई  लागत
 को  भी  शामिल  करने  का  विचार  ।

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्तो  मुल्लापलली  :  और  कृषि  लागत
 और  मूल्य  अपनी  मूल्य  नीति  रिपोर्ट  मूल्यों  की सिफारिश  करते  समय  किसान  के  खेल/गांग
 से  अधिप्राप्लि  केन्द्र  /मण्डी/कोरखाने  के  जैसी  भी  स्थिति  तक  की  परिवहन  लागत  पर  भी

 विचार  करता  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
 डे

 खाद्य  तेल  का  आयात

 2150.  श्री  सुशील  चन्द्र  वर्मा  :  क्‍या  कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  कितना  खाद्य  तेल  आयात  किया  गया  और  उसका  वास्तविक

 मूल्य  कितना  और

 राष्ट्रीय  बीज  निगम  ने  वर्ष  1990-91  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  को  वास्तविक  मांग
 की  तुलना  में  कितनी  मात्रा  में  तिलहन  सप्लाई  किये  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापल्लो  :  तेल  वर्ष  1990-91
 1990  से  1991  तक  )  के  दौरान  आयातित  खाद्य  तेल  की  मात्रा  89,  मीटरी

 टन  और  आयात  का  मूल्य  62.25  करोड़  रुपये  है  ।

 राष्ट्रीय  बीज  निगम  ने  1990-91  के  दौरान  बीजों  की  22,355  क्विंटल  की
 विक  मांग  के  प्रति  विभिन्‍न  राज्यों  को  25,553  क्विंटल  तिलहनों  की  आपूर्ति  की  ब्यौरे  संलग्न
 बिवरण  में  दिये  गये  हैं  ।

 विवरण
 1990-91  में  तिलहनों  की  राज्यवार  मांग  पत्र  तथा  आपूर्ति  को  प्रदर्शित

 करने  वाला  विवरण

 क्रम  राज्य  क्षेत्रीय  सम्मेलन  आपूर्ति  की  अभ्युक्ति

 संख्या  के  अनुसार  गई  कुल  मात्रा

 )  किवंटल  में

 (१!)  (2)  (3  (4)  (5)

 1.  आंध्र  प्रदेश  .  |  34
 2.  अण्डमान  तथा  निकोबार  *  5  5
 3.  अरुणाचल  प्रदेश  कि  50  29  उनको  50  किवंटल  देने

 का  प्रस्ताव  किया  गया

 उन्होंने  केवल  29  क्विंटल

 ही  लिया  ।
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 प्रत्मों  के  लिखित  उत्तर तल जन

 (1)  (2)

 4.  बिहार
 5.  दिल्‍ली  .,
 6.  गुजरात
 7.  हिमाचल  प्रदेश

 8.  जम्मू  तथा  कश्मीर

 (3)  (4)

 ल्‍  1456  1485
 न  10  938

 न्प  200  7860
 .  530  14

 155  70

 अआतंकवादियों  हारा  आत्मसमर्षण

 सोयाबीन  ब्रेग  के  500
 के  मांग-पत्र  की

 सरकार  ने  पुष्टि  नहीं  की  ।
 30  किवंटल  सूरजमुंखी  बीज
 नहीं  ले  जाया  गया  ।

 राष्ट्रीय  बौज  निगम  70
 क्विंटल  सरसों  आर०एल०
 एम०  की  आपूर्ति  के  लिये

 सहमत  नहीं  हुआ  क्‍योंकि

 राष्ट्रीय  वीज  निगम  इस
 किस्म  का  उत्पादन  नहीं
 कर  रहा  सूरजमुखी
 बीज  की  मांगी  गयी  मात्रा
 की  आपूर्ति  कर  दी  गई  थी  ।

 2151.  श्री  जें०  च्ोष्काराब  :  क्‍या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सरकार  द्वारा
 रखे  गये  शांति  प्रस्ताव  के  जबाव  में  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  जम्मू  और  कश्मीर  में  आज  तक
 पाकिस्तान  से  प्रशिक्षण  प्राप्त  कितने  आतंकवादियों  ने  आत्मसमर्पण  किया  है  तथा  उससे  कितने  हथियार
 पकड़े  गये  हैं  ?

 संसदीय  कापे  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मस्त्री  एम०  एस०  जेकब  )  :

 उपलब्ध  सूचना  के  आधार  पर  वर्ष  साथ  और  पाकिस्तानी  प्रशिक्षित  के  दौरान  जम्मू  और
 कश्मीर  में  शस्त्र  और  गोला  बारूद  के  साथ  473  पाकिस्तानी  प्रशिक्षित  आतंकवादियों  ने  आत्म-समर्पण
 किया  ।  पंजाब  में  ऐसा  कोई  आत्म-समर्पण  नहीं  किया  गया  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  बरेली  स्थित  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालय

 भरी  संतोध  कुमार  गंगबार  :  क्‍या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तील  वर्षों  के  दौरात  बरेली  पासपोर्ट  कार्यालय  द्वारा  जारी  किये  गये  परासपोर्टों
 को  वर्ष-वार  कुल  संख्या  क्‍या
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 17  1913  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 इस  कार्यालय  में  एक  पासपोर्ट  जारी  करने  में  सामान्यतः  कितना  समय  लगता

 इस  कार्यालय  में  नब्बे  दिनों  क ेअधिक  समय  से  लम्जित  पड़े  पासपोर्ट  आवेदनों  की  संझया
 क्‍या

 क्‍या  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  इस  कार्यालय  में  पासपोर्ट  जारी  करने  के  मामले  में  कोई
 अनियमिततायें  बरती

 (3)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 उस  पर  क्या  कारंवाई  की

 क्या  इस  कार्यालय  द्वारा  ऐसे  व्यक्तियों  को  भी  पासपोर्ट  जारी  किये  गये  जो  भारत  के
 तागरिक  भी  नहीं  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  ऐसे  मामले  में  क्या  कार्रराई  की  गयी  है  ?

 विदेश  सन्‍्धो  माधव  सिह  :  विगत  तीन  वर्षों  में  पासपोर्ट
 बरेली  से  जारी  किये  गये  पासपोर्टों  के  वर्षवार  आंकड़े  नीचे  लिखे  अनुसार  हैं  :

 1988  :  53,587

 1989  :  58,543

 1990  :  43,432

 65  दिन  ।

 31-7-1991  को  6716

 पासपोर्ट  जारी  करने  के  मामले  में  अब  तक  निम्नलिखित  प्रमुख  अनियमिततायें  देखने  में

 आई  हैं  :

 बहुत  से  पासपोर्ट  बारी  के  बिना  जारी  किये  गये  और  त  ही  रिकार्ड  पर  उनकी
 लिकता  का  कोई  प्रमाण  ही  रखा  गया  और  न  सकारण  आदेश  ही  दर्ज  किये  गये
 जबकि  ऐसा  करने  के  स्थायी  आदेश

 बहुत  से  मामलों  में  काउंटर  पर  सुपुर्दगी  के  उद्देश्य  से  उन्हें  केसਂ  मार्क  किया  गया
 जबकि  उनकी  ताल्कालिकता  का  कोई  प्रमाण  नहीं  विया

 (11)  ऐसे  मामलों  में  भी  पासपोर्ट  जारी  किये  गये  हैं  जहां  पासपोर्ट  के आवेदन  अधूरे  भरे
 गये

 (1५)  कुछ  मामलों  में  पुलिस  को  प्रतिकूल  रिपोर्ट  के  बावजूद  पासपोर्ट  जारी  किये

 (५)  सत्यापन  के  संदेहास्पद  प्रमाण-पत्नों  के  बावजूद  पासपोर्ट  जारी  किये

 (i  बनी

 (ul  जा

 (५)  पासपोर्ट  तीसरे  पक्षों  के  सुपुर्द  कर  दिये  गये  ।
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 अानों  क ेलिखित  उत्तर  ह  8  1991

 इस  मामले  में  समुचित  अनुवर्ती  कारंवाई  की  गई  जिसमें  पासपोर्ट  अधिकारी  तथा
 उक्त  कार्यालय  के  प्रवर  श्रेणी  लिपिक  निलम्बित  कर  ग  एक  अवर  श्रेणी  लिपिक  को  स्थानान्तरित
 करना  भी  शामिल  है  ।

 और  अभी  ठवक  ऐसਂ  कोई  विशिष्ट  मामला  जानकारी  में  नहीं  आया  है  ।

 बिहार  के  औरंगाबाद  में  डाक  और  तार  विभागों  के  कर्मचारियों  के  लिए  मकान  बनाना

 2153.  भरी  राम  नरेश  सिह  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  क्रूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  औरंगाबाद  में  डाक  और  तार  विभाग  के  कर्मचारियों  के  लिये  मकानों
 की  कमी  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  की  औरंगाबाद  के  विभागीय  कर्मचारियों  के  लिये
 मकान  बनाने  की  कोई  योजना

 यदि  तो  अभी  तक  कितनी  प्रगति  हुई  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंद्रालय  में  उप-मन्ध्तो  पी०  बी०  रंगयया  :  जी  हां  ।  औरंगाबाद
 में  स्टाफ  क्वार्टरों  की  उपलब्धता  में  कमी  आई  है  ।

 डाक  विभाग  क्वार्टरों  की  अतिरिक्त  मांग  को  पूरा  करने  के  लिये  और  अधिक  आवासों
 के  निर्माण  पर  विचार  कर  रहा  है  ।  दूरसंचार  विभाग  में  12  क्वार्टरों  ही  के  6  तथा  टाइप
 गा  के  6)  का  निर्माण  करते  की  योजना  है  ।

 डाक  विभाग  ने  राज्य  सरकार  से  भूमि  के  आवंटन  के  बारे  में  बात  की  है  ।  दूरसंचार
 विभाग  में  नक्शे  तैयार  किये  जा  रहे  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बिल्खी  होम  गाड़े  में  कार्यरत  कर्मचारी

 2154.  श्री  शिव  शरण  वर्मा  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  होम  गार्ड  में  कार्य  कर  रहे  कर्मचारियों  की  संख्या  कितनी

 इन  होम  गार्डों  को  क्या  सुविधायें  प्रदान  की  गई

 क्‍या  सरकार  को  हाल  में  इन  होम  गा्डों  से  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?
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 17  1913  )  प्रश्नों  के लिखित  उत्तर

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्क्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  एम०एस०  :

 होम  स्वयं  सेवकों  तथा  नियंत्रण  और  प्रशिक्षण  के  लिये  पूर्ण  कालिक  कर्मचारियों
 का  एक  संगठन  है  ।  संध  शासित  क्षेत्र  दिल्ली  में  होम  गार्ड  स्वयं  सेवकों  की  बढ़ी  हुई  संख्या  9,920

 पूर्णकालिक  भुगतान  पाने  वाले  कर्मचारियों  की  संख्या  155  है  ।

 जहां  तक  होम  गाड  स्वयं  सेवकों  का  संबंध  वर्दी  के  दो  सेटों  की  निःशुल्क  आपूर्ति  के
 अतिरिक्त  दी  जाने  सुविधाओं  में  उनको  ड्यूटी  पर  बुलाए  जाने  पर  32.85  ₹०  प्रतिदिन  की

 दर  से  ड्यूटी  20  २०  प्रशिक्षण  3  र०  प्रतिदिन  प्रति  व्यक्ति  की  दर  से  यातायात
 3  ९०  प्रति  सप्ताह  की  दर  से  वर्दी  धुलाई  भत्ता  देना  शामिल  है  ।  पूर्णकालिक  कर्मचारियों  को  वहीं

 सुविधायें  दी  जाती  हैं  जो  दिल्ली  प्रशासन  के  कर्मचारियों  को  दी  जाती  हैं  ।

 जी  श्रीमान्‌  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कोर्रीप  जल  आयोग  के  सावधिक  प्रकाशन

 2155.  भरी  संयद  शाहुब॒द्वीन  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 केन्द्रीय  जल  आयोग  द्वारा  विभिन्‍न  भाषाओं  में  प्रकाशित  सावधिक  पत्र-पत्नरिकाओं  के

 नाम  क्या  तथा  उनकी  कितनी-कितनी  प्रतियां  छापी  जाती  हैं  ;

 ऐसे  प्रकाशनों  का  वाषिक  व्यय  कितना

 31  1996  को  इसके  चंदादायी  सदस्यों  की  सख्या  कितनी  और

 ऐसे  प्रकाशनों  से  वाषिक  घाटा  कितना  होता  है  ?

 जल  संताधन  मन्त्रो  विद्याचरण  :  और  केन्द्रीय  जल  आयोग  भगीरथ |
 और  भगीरथ  पत्रिकायें  वैमासिक  रूप  से  प्रकाशित  करता  ये  पत्रिकायें  भारठ

 सरकार  फरीदाबाद  से  मुद्रित  करायी  जाती  वर्ष  1988,  1989  और  1990  के

 अंकों  के  लिये  सरकारी  मुद्रणालय  को  दिये  गये  मुद्रण  आदेशों  और  किये  गये  भुगतानों  के  संबंध  में

 जिवरण  संलग्न  अनुवंध  में  दर्शाया  गया

 31  1991  को  भगीरणय  और  भगीरथ  के  लिये  भन्दा  देने

 वाले  सदस्यों  की  संख्या  137  और  279  थी  ।

 इन  पत्निकाओं  के  माध्यम  से  जल  संसाधन  विकास  के  विभिन्‍न  पहलुओं  पर  सूचना  के

 प्रसार  की  मांग  की  जाती  है  ।  संसद  सदस्यों  और  इस  विषय  से  संबंधित  केन्द्रीय  एवं  राज्य  सरकार  के

 प्राधिकारियों  को  बड़ी  संख्या  में  निशुल्क  प्रतियां  भेजी  जाती  हैं  ।  चूंकि  इसका  प्रकाशन  व्यापारिक

 आधार  पर  नहीं  किया  जाता  इसलिये  इस  पर  हुए  कुल  व्यय  का  विवरण  नहीं  रखा  जाता  है  ।

 3३,
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 ह  विवरण

 बर्ष  मुद्रित  की  निर्मुक्त  अभ्युक्ति
 गयी  प्रतियों  मुद्रणालय  किया  गया
 की  संख्या  से  प्राप्त  भुगतान

 बिल  की
 राशि

 भगीरथ

 1988  .  13,400  1,51,640  1,51,640  1989,
 1989,

 1988  .  13,400  3,12,781  1,19,254  1990  और

 _  1990
 1990  .  10,600  1,03,194  शून्य  के  अंकों  के  बिल  निबटान

 हेतु  पड़े  हुए  तथा
 1988

 ),  1990
 और
 1990  के  बिल  भारत

 सरकार
 बाद  से  अभी  प्राप्त  नहीं
 हुए  हैं  4

 भगीरथ

 1988  10,000  1,07,569  1,07,569  1989,

 1989,
 1989  10,200  3,66,728  59,452  1990

 तथा
 1990  .  9,600  62,809  शून्य  1990  के  अंकों  के  बिल

 निबटान  हेतु  लंबित  हैं
 ओर

 1989,
 1990  के  बिल  प्राप्त

 नहीं  हुए  हैं  ।



 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर
 नी लत जन

 शष्ट्रीय  बीज  परियोजना  चरण-तोग

 17  1913

 2156.  आओ  रासेन  जचीक्वरी  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  बीज  परियोजना  चरण-तीत  के  अन्तगंत  अब  तक  क्या  उपलब्धि  प्राप्त  की  गमी

 इस  परियोजना  की  भावी  योजनायें  क्‍या

 कया  बीज  उत्पादन  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  किसानों  को  भी  लाया  गया  और

 यदि  तो  कितने  किसानों  को  लाया  गया  है  और  राज्यवार  बीज  उत्पादन  कार्यक्रम
 कितने  क्षेत्र  में  चलाया  गया  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  सें  राज्य  मस्ही  मुल्लापत्लो  :  6३  वर्षीय  परियोजना

 राष्ट्रीय  बीज  परियोजना  को  1990  में  स्वीकृति  दी  गई  थी  ।  अब  तक
 दात्वी  अध्ययन  के  लिये  राष्ट्रीय  बीज  भारतीय  राज्य  फार्म  निगस  और  आन्ध्र  गुजरात
 और  उत्तर  प्रदेश  के  राज्य  बीज  निगमों  को  हाथ  में  लिया  है  ।  आन्ध्र  प्रदेश  राज्य  बीज  विकास  निगम
 के  लिये  12  मान्य  कार्यकारी  योजना  को  अन्तिम  रूप  दिया  गया  भारतीय  कृषि  अनुसंघान  परिषद्‌
 की  52  परियोजनाओं  में  उपजातीय  विकास  कार्यक्रम  को  सुदृढ़  करने  के  प्रस्तावों  को  स्वीकृति  दे  दी

 गई  आन्ध्र  प्रदेश  राज्य  बीज  प्रमाणीकरण  अभिकरण  और  अमम  राज्य  बीज  प्रमाणीकरण
 अभिकरण  को  सुदृढ़  करने  संबंधी  प्रस्तावों  के  लिये  110  लाख  रुपये  और  71  लाख  रुपये

 स्वीकृत  किये  गये  हैं  ।  इस  परियोजना  के  तहत  ताबाई़  ने  अब  तक  निजी  क्षेत्र  में  757.06  लाख  रुपये
 फी  राशि  के  निवेश  ऋण  प्रस्ताव  स्वीकृत  किये  हैं  ।

 (@)  सभी  परियोजना  घटक  निर्धारित  अवधि  में  क्रियान्वित  किये  जाने  हैं  ।

 नहीं  ।  नाबाड्  से  निवेश  ऋण  संबंधी  सुविधायें  प्राप्त  करने  के  लिये  केवल  बीज
 उत्पादक  अभिकरण  शामिल  किये  जाते  हैं  ।

 ह

 उपर्युक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भक्रीकी  राष्ट्रीय  कांग्रेस  सम्लेलर  को  संदेश

 2157.  भीमती  जिस्‌  कुमारी  देवो  :  गया  बिदेश  संज़ी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  ने  हाल  ही  में  सम्पल्न  हुए  अफ्रीकी  राष्ट्रीय  कांग्रेस  सम्मेशन  को
 कोई  संदेश  भेजा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 क्या  सरकार  को  सम्मेलन  के  निष्कर्ष  की  कोई  जानकारी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 ब्फ
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 (४)  क्‍या  सरकार  ने  वहां  के  योजनाबद्ध  संघर्ष  को  प्रभावी  सहायता  और  अनुदान  देने  का
 कोई  प्रस्ताव  रखा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ;  विदेश  सनन्‍्त्रो  साधथ  सिंह  :

 प्रधानमंत्री  ने  2  से  7  1991  तक  दरबन  में  आयोजित  अफ्रीकी  राष्ट्रीय
 कांग्रेस  सम्मेलन  को  दो  संदेश  भेजें  थे  ।  एक  संदेश  उन्होंने  प्रधान  मंत्ती  फी  हैसियत  से  भेजा  था  और

 दूसरा  भारतीय  राष्ट्रीय  के  अध्यक्ष  की  हैसियत  से  ।  इन  संदेशों  में  प्रधान  मंत्री  ने
 अफ्रीकी  राष्ट्रीय  कांग्रेस  के  प्रति  तथा  सार्वभौम  मताधिकार  पर  आधारित  जातीय  भेदभाव  से
 लौकतांत्िक  और  अखण्ड  दक्षिण  अफ्रीका  के  सृजन  के  प्रयासों  के  प्रति  भारत  का  समर्थन  दोहराया  ।

 इस  अफ्रीकी  राष्ट्रीय  कांग्रेस  सम्मेजन  ने  श्री  नेल्सत  मण्डेला  को  अफ्रीकी  राष्ट्रीय  कांग्रेस
 का  अध्यक्ष  चुनकर  अपने  आन्दोलन  में  उनके  नेतृत्व  को  सुदृढ़  किया  तथा  दक्षिण  अफ्रीका  की  सरकार  के
 साथ  बातचीत  के  लिये  इसे  तैयार  किया  ।  इसके  इस  सम्मेलन  ने  अफ्रीकी  राष्ट्रीय  कांग्रेस
 के  नेतृत्व  को  यह  आदेश  दिया  कि  वह  एक  अखिल  दल  सम्मेलन  के  माध्यम  से  संविधान  सभा  के  भावी
 मार्ग-निर्देशों  के  संवैधानिक  सिद्धांतों  के  संबंध  में  दक्षिण  अफ्रीका  की  सरकार  के  साथ  बातचीत  आगे

 बढ़ाये  ।  इस  सम्मेलन  ने  बातचीत  के  मार्ग  की  शकायटें  दूर  हो  एक  आन्तरिक  सरकार  की
 स्थापना  और  एक  लोकतांतिक  संयिधान  स्वीकृत  हो  जाने  के  बाद  प्रतिबन्ध  उठाने  के  लिये  तीन  चरण
 की  एक  योजना  भी  स्वीकार  की  ।

 जी  हां  ।  ॥
 भारत  जातीय  पृथरवासन  विरोधी  संघर्ष  में  हमेशा  आगे  रहा  है  ।  भारत  सरकार  अफ्रीकी

 राष्ट्रीय  कांग्रेस  तथा  जाति-वाद  विरोधी  संगठनों  को  सदैव  मौलिक  और  राजनैतिक  समर्थन  देती

 आई  है  ।  डा०  नेल्सन  मण्डेला  की  भारत  यात्रा  के  दोरान  अफ्रीकी  राष्ट्रीय  कांग्रेस  के  निर्बासितों  को  फिर
 से  बसाने  के  लिये  50,  00,  000  अमरीकी  डालर  का  चैक  उन्हें  दिया  गया  था  ।  दक्क्षिण  अफ़ीका  के  अश्वेत

 बहुसंख्यक  समाज  के  सदस्यों  को  व्यावसायिक  और  तकनीकी  प्रशिक्षण  सुविधायें  प्रदान  करने  में  कारगर

 सहायता  दी  जा  रही  है  |

 सये  इस्पात  संयंत्र

 2158.  क्री  गोपीनाथ  गजपति  :  क्‍या  हस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  !

 कया  केन्द्र  सरकार  का  झाठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  नये  बड़े  इस्पात  संयंत्रों  की  स्थापना
 का  कोई  प्रस्ताव  और

 (a)
 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  है  ?

 इस्पात  संद्वालय  के  राज्य  मस्हों  संतोध  मोहन  :  और  कर्नाटक  में

 विजयनगर  तथा  उईसा  में  देतारी  में  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  करने  संबंधी  सरकार  के

 घीन  हैं  ।  इन  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  पर  अन्तिम  आठवीं  योजनावधि में  मिधि  की  उपलब्धता

 पर  निर्भर  करेगा  ।

 छढ
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 कृषि मंत्री  ॥ या  आर

 भी  गोविग्दराव  निकस  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बासमती  चाबल  देश  की  प्रमुख  विदेशी  मुद्रा  अर्जेन  करने  वाले  खाद्यान्‍नों  में  से

 एक

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  बासमती  चावल  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  का

 क्या  सरकार  का  विचार  पर्वतीय  और  आदिवासी  क्षेत्रों  के  किसानों  को  बासमती
 चावल  के  बीजों  की  सप्लाई  रियायती  दरों  पर  करने  का

 ॥

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मस्त्रो  मुल्लापलली  :

 निर्यात  के  लिये  बासमती  चावल  का  उत्पादन  बढ़ाने  के'लिये  चावल  विकास  के  समेकित
 कार्यक्रम  से  संबद्ध  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  तहत  पंजाध  और  उत्तर  प्रदेश  में  20  जिले
 अभिशात  किये  गये  बासमती  चावल  के  उत्पादन  की  उन्नत  प्रौद्योगिकी  को  अपनाने  का  प्रचार  करने
 के  लिये  माइक्रो  पोषक  फार्म  वनस्पति  रक्षण  उपकरण  आदि
 जैसे  आदानों  के  इस्तेमाल  के  लिये  अभिशात  जिलों  के  किसानों  को  सहायता  मुहैया  कराई  जा  रही  है  ।

 इसके  अतिरिक्त  बासमती  चावल  के  उत्पादन  में  किसानों  और  फार्म  श्रमिकों  के  लि  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों
 का  आयोजन  करने  के  अलावा  फील्ड  प्रदर्शों  का  भी  आयोजन  किया  जाता  है  ।

 से  20  चुनिन्दा  जिलों  के  किसानों  को  वासमती  चावल  के  बीज  मुहैया  कराये  जा

 रहे  हैं  जिस  पर  उन्हें  प्रति  क्विटल  200  रुपये  की  सबसिड़ी  दी  जा  रही  इस  योजना  के  जरिये

 मुख्यतः  छोटे  और  सीमांत  किसानों  को  सहायता  दी  जा  रही  है  ।  इस  कार्यक्रम  के  तहत
 अन्य  श्रेणी  के किसान  भो  कुछ  हद  तक  सबसिडी  प्राप्त  करते  हैं  ।  पहाड़ी  और  आदियासी  क्षेत्रों  के
 किसानों  को  बासमती  चावल  के  बीजों  की  आपूर्ति  सबसिडी  के  आधार  पर  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  क्योंकि  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के  लिये  घासमती  चावल  के  अभिणात  प्रमुख  चावल  उत्पादक
 जिलों  के  किसानों  को  सहायता  प्रदान  की  जा  रही  है  !

 मिदनापुर  जिले  में  नये  टेलीफोन  एक्सवेंज

 2160.  भी  सत्यगोपाल  मिश्र  :  क्या  संजार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  चालू  वित्तीय
 वर्ष  1991-92  के  दौरान  पश्चिम  बंगाल  के  मिदतापुर  जिले  में  स्थापित  किये  जाने  बाले  टेलीफोन

 एक्सचेंजों  का  व्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  पी०वो०  रंगयया  :  पश्चिम  बंगाल  के  मिदनापुर
 जिले  में  1991-92  के  दौरान  संस्थापित  किये  जाने  वाले  टेलीफोन  एक्सबचेंजों  का  ब्यौरा  संलग्
 विवरण  में  दिया  गया  है  ।
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 oe  सकल ननननन-न्‍तलस नी  न  नमन  न  ननननननख-खख..0+>++-

 8  1991

 पश्चिम  बंगाल  के  मिदतापुर  जिले  में  1991-92  के  दौरान  विभिन्‍न  स्थानों  पर  संस्थापित
 किये  जाने  वाले  टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  ब्यौरा

 ऋ०  केन्द्र  का नाम

 1.  कोंढाई
 2.  पनेकुरा
 3.  इगरा
 4.  चन्द्रकोता
 5.  वेंल्डा

 .6.  डिघा
 .7.  कोलाघाट

 8.  रामनगर
 9.  सिलवोनी

 10.
 11.  दासपुर
 12.  सिल्डा
 13.  चैतन्यपुर
 14.  खकुरडा
 15.  मायना
 16.  लोवाड़ा
 17.  प्रतापडिथी
 18.  सतमिले
 19.  डेंटोन
 20.  केशथारी

 1991-92  में  संस्थापित  किये  जाने  वाले
 टेलीफोन  एक्सचेंज  का  प्रकार

 512  पोर्ट  आई  एल  टी
 256  पोर्ट  सी  डॉट

 कब
 200  लाइनों  का  ई  एस  ए  एक्स  पी  ए  एम
 (29-7-91  को  चालू  किया

 128  पोर्ट  सी-डॉट

 जन्नत  तक  लत  वत्त  लजञ  त  ऊन  ल्‍  जनन  वजन  अभाव नल  न्‍  5  5
 सभी  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  हैं  ।

 उड़ीसा  में  डाकधर

 2161.  ओ  शोबित्द  चना  मुंडा  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  उड़ीसा  के  क्योंझ्र  मयूरभंज  और  सुन्दरगढ़  जिलों  में  नये  डाकधर
 और  डाकघर  खोलने  का  प्रस्ताव  और

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?
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 संचार  मंत्रालय  में  उप  मस्ती  पी०थी०  रंगम्या  :  उड़ीसा  और  दूसरे
 सकिलों  में  डाकधघर  खोलने  के  लिये  समय-समय  पर  प्रस्ताव  प्राप्त  होते  रहते  हैं  ।  इन  प्रस्तावों  की
 दण्डों  एवं  वित्तीय  व्यवहायंता  को  ध्यान  में  रखकर  जांच  की  जाती  है  ।

 इस  समय  निम्नलिखित  अतिरिक्त  विभागीय  शाखा  डाकघर  खोलने  के  प्रस्तावों  की
 जांच  की  जा  रही  है  :--

 मय्रभंज  जिला

 1.  पाइकआासा
 2.  गोदरुमा
 3.  खुंटापाल
 4.  महाबिला
 5.  केशडीह

 सुंदरगढ़  जिला

 1.  का्यकचर
 2.  तेंलिनदिहा
 3.  अलानदा

 कर्नाटक  और  केरल  को  सागर  से  होने  वाले  भू-क्षरण  को  रोकने  के  लिए  के-ज्रीय  सहायता

 2162.  श्री  एज०डी०  देवगौड़ा  :  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  छठी

 तथा  सातवीं  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  दौरान  कर्नाटक  केरल  को  सागर  से  होने  वाले  भू-क्षरण  को  रोकने

 के  लिये  दी  गई  केन्द्रीय  सहायता  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल  संसाधन  मन्त्रो  विद्याचरण  :  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  समुद्र
 कटाव  रोकने  के  लिये  कर्नाटक  और  केरल  को  प्रदान  की  गयी  केन्द्रीय  ऋण  सहायता  का  विवरण  इस  प्रकार

 कर्नाटक  --  शून्य ः
 वर्ष  राशि  करोड़  रु०  में

 केरल  वि  ध  वि  1985-86  2.31
 1986-87  2.50
 1987-88  2.50
 1988-89  2.50

 1989-90  2.37

 योग  12.18
 मकान  अन++
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 बोकारों  इस्पात  संयंत्र  के  प्रधोत  अलाए  जा  रहे  स्कूल

 8  1991

 2163.  श्री  रामाभ्रय  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  इस्पात  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बोकारो  इस्पात  संयंत्न  द्वारा  जिन  प्राइवेट  स्कूलों  को भूमि  और  घन  दिया  गया  है  उनका
 ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  उनके  द्वारा  ली  जाने  वाली  ट्यूशन  फीस  की  दरों  का  ब्यौरा  कया

 बोकारो  इस्पात  संयंत्र  द्वारा  चलाए  जाने  वाले  स्कूलों  की  संख्या  का  उनके  छात्रों  तथा
 अध्यापकों  की  संख्या  सहित  ब्यौरा  वया  और

 क्‍या  छात्र-अध्यापक  अनुपात  सरकार  द्वारा  निर्धारित  मानदंडों  के  अनुरूप  है  ?

 इस्पात  मंत्नालय  के  राज्य  मन्त्री  सन्‍्तोष  मोहन  :  बोकारो  इस्पात  संयंत्र
 द्वारा  जिन  प्राइवेट  स्कूलों  को  भूमि  और  घन  विया  गया  उनका  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 प्राइवेट  स्कूलों  द्वारा  बसूल  की  जाने  वाली  मासिक  ट्यूशन  फीस  और  दरें  निम्नलिखित  हैं  ':--

 क्रम  स्कूल
 संख्या  नसंरी  से

 पांचवीं

 रू
 1.  दिल्‍ली  पब्लिक  स्फूल

 केवल  वोकारो  इस्पात
 ह

 संयंत्र  के  कर्मचारियों  के
 बच्चों  के  लिए  110

 दूसरों  के  लिए  205
 2.  सेंट  जेवियर  स्कूल  .  न  195
 3.  चिलमाया  विद्यालय  .  125
 4.  डी०ए०्घी०  पब्लिक  स्कूल  110
 5.  अन्य  स्कूल

 कक्षावार  ट्यूशन  फीस  की  मासिक  दरें

 न  7५
 छठी  से  नवीं  और  ग्यारहवीं  और

 आठवीं  दसवीं  बारहवीं

 रू०  रू  रू०

 120  130  140
 210  215  225
 200  225  235
 140  155  180
 120  120  135

 मासिक  फीस  100  रु०  से  रु०  के  बीच  वसूल  की  जाती  है

 बोकारो  इस्पात  संयंत्र  द्वारा  चलाए  जा  रहे  स्कूलों  की  संख्या  और  इन  स्कूलों  में

 विद्याथियों  और  अध्यापकों  की  संख्या  निम्नानुसार  है  :--

 क्रम  स्कूल  का  स्तर
 संख्या

 1.  हाई  स्कूल  स्कूल  .
 2.  माध्यमिक  स्कूल

 (1)  हिन्दी  1.  *
 (2)  अंग्रेजी

 कुल

 हां  ।
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 विवरण

 बोकारो  स्टील  सिटी  स्थित  प्राइवेट  स्कूलों  को  बोकारो  इस्पात  संयंत्र  द्वारा  दी  गई  भूमि  का
 दिए  गए  ऋण  और  प्राइवेट  स्कूलों  संख्या

 बोकारो  इस्पात  संयंत्र

 क्रम  स्कूल  भूमि  का  क्षेत्रफल  ऋण  की  राशि

 संख्या
 ॥

 1.  सेंट  जेवियर  स्कूल  .  वि  वि  18.00  एकड़  12.00  लाख  रु०

 2.  डी०  ए०  बी०  पब्लिक  स्कूल  «  ०  8.00  एकड़  12.00  लाख  रु०
 3...  चिनमाया  विद्यालय  .  *  .  4.00  एकड़  8.00  लाख  रु०
 4.  गुरु  गोविन्द  सिंह  पब्लिक  स्कूल  हा  8.00  एकड़  8.00  लाख  स०
 5.  होली  फ्रासस्कूल  .  .  हे  8.00  एकड़  10.00  लाख  रु०
 6.  एम०  जी०  एम०  हाई  स्कूल  .  .  8.00  एकड़  18.00  लाख  रु०
 7.  अययप्पा  पब्लिक  स्कूल  .  .  8.00  एकड  10.00  लाख  रु०
 8.  बिशप  वेस्ट  काट  ब्योज  स्कूल  न  16.00  *  —

 9.  शिशु  शिक्षा  प्रबन्ध  समिति  .  *  8.00  एकड़  त+
 10.  स्वामी  शहजानन्द  हाई  स्कूल  .  8.00  एकड़  Te

 11...  क्रिश्चियन  असेम्बली  हाई  स्कूल  ,  8.00  शुकड़
 12.  डी०ए०वी०  हाई  स्कूल  नं०  2  .  .  8.00  एकड़
 13.  रण  विजय  स्मारक  हाई  स्कूल  .  .  7.00  एकड़  --

 14.  लायनूस  क्लब  नर्सरी  स्कूल  .  *  0.48  एकड़  0.30  लाख  रु०
 15.  नसेरी  चित्रा  गुप्ता  महापरिवार  .,  0.49  एकड़  0.30  लाख  र०
 16.  ..  शिशु  मंदिर  भारतीय  संस्कृति  ज्ञान  मंदिर  0.48  एकड़  —

 17.  शिशु  सौरभ  महिला  समिति  नसरी  स्कूल  0.49  एकड़  —

 18.  रोटरी  क्लब  तर्सरी  स्कूल  .  .  0.50  एकड़
 19.  महिला  अकादमी  नसेरी  स्कूल  .  .  0.50  एकड़  —

 20.  सेंट  मेरी  नसेरी  स्कूल  .  .  0.50  एकड़  ++

 21.  संत  निरंकारी  मंडल  नसंरी  स्कूल  .  0.50  एकड़  जज

 22.  पटेल  सेवा  संघ  नर्सरी  नि  0.50  एकड़  +-

 23.  अकेडेमिक  म्जेस्ट  नसरी  स्कूल  .  *  0:50  एकड़  --

 24...  ज्ञानदीप  शिक्षण  संस्थान  नसरी  0.50  एकड़  न

 25.  केरली  कल्चरल  एशोसिएशन  नर्सरी  स्कूल  0.50  एकड़  --

 26.  भारतीय  संस्कृति  ज्ञान  मंदिर  नर्सरी  स्कूल  0.57  एकड़  —

 27.  नसंरी  सकल  संस्कृति  शान  मंदिर  )  0.42  एकड़  --

 28...  इमामुल  हाई  खान  उर्दू  हाई  स्कूल  .  2.00  एकड़
 अपनी  सकल  बिल्डिग  बनाने  तक  अस्थायी  व्यवस्था  के  रूप  में  दिल्‍ली  पब्लिक  सकल  को  खेल
 के  मैदात  की  सुविधाओं  और  फर्तीचर  आदि  सहित  स्कूल  को  दो  विल्डिग  दी  गई  हैं  ।  दिल्ली
 पब्लिक  स्कूल  को  30  लाख  रु०  का  अनुदान/राज  सहायता  भी  दी  गई  है  ।  है

 83  फ
 09
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 तमिलनाहु  को  झातंकवाद  को  रोकथाम  के  लिए  वित्तोय  सहायता

 2164.  श्री  कादस्थर  एम०झार०  जनादंनस  :  क्‍या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  तमिलनाडु  सरकार  को  आतंकवाद  की  रोकथाम  के  लिए  कोई  वित्तीय

 सहायता  देने  का  विघार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्नी  तथा  गह  मंत्रालय  सें  राण्य  मंत्री  एम०एम०  :
 से  भारत  सरकार  तमिलनाडु  सरकार  को  सभी  संभव  सहायता  उपलब्ध  करा  रही  है  ।

 तटीय  क्षेत्रों  में  पुलिस  प्रबन्ध  को  मजबूत  करने  के  लिए  राज्य  सरफार  द्वारा  खर्च  की  गई  राशि  की

 पूति  के  लिए  एक  प्रस्ताव  भी  विचाराधीन  है  ।

 डाक  ओर  द्रसंजार  विभागों  के  कर्मचारियों  को  बोनस  का  भुगतान

 2165.  भौसतोी  सुशीला  गोपालन  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  केन्द्रीय  प्रशासकीय  न्‍्यायाधिकरण  की  प्रधाव  झखण्डपीठ  के  11
 1991  के  ओ०ए०सं०  2489/1989  में  यह  निर्देश  देने  वाला  निर्णय  प्राप्त  हो  गया  है

 कि डाक  और

 दूरसंचार  विभागों  के  उन  कमंचारियों  जो  3500  रुपए  प्रति  माह  वेतन  ले  रहे  रेल  कर्म  चारियों  के
 बराबर  बोनस  का  भुगतान  किया  जाना  चाहिए  ;

 यदि  तो  सरकार  ने  न्यायाधिकरण  द्वारा  निर्धारित  समय  के  भीतर  भुगतान  करने
 के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  और

 क्‍या  यह  लाभ  केन्द्रीय  सरकार  के  अन्य  कर्मचारियों  को  भी  मिलेगा  ?

 खंचार  मंतालय  में  उप-मन्त्री  पी०बो०  रंगयया  :

 यह  निर्णय  दूरसंचार  विभाग  और  डाक  विभाग  दोनों  पर  लागू  होता  है  ।  दोनों  विभागों
 नें  न्‍्यायाधिकरण  के  निर्णय  के  विरुद्ध  उच्चतम  न्यायालय  में  एक  विशेष  छूट  याचिका  दायर  करने  का
 फैसला  किया  है  ।

 उपयुक्त  के  उत्तर  को  मद्दे  नजर  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अम्तर्राज्यीय  जल  विधाद

 2166.  भ्री  राजेना  कुमार  शर्मा  :

 भीमती  दासवराजेश्वरी

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 निर्णय  हेतु  लम्बित  पड़े  अन्तर्राज्यीय  जल-विवादों  का  ब्यौरा  क्या

 उन  विवादों  को  हल  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  प्रस्ताव  है
 मोर
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 जो  विवाद  पहले  ही  हल  कर  लिये  गए  हैं  उनका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जल  संसाधन  मस्त्री  विद्याजश्ण  :  से  अंतर्राज्यीय  जल  विवाद
 1956  के  प्रावधानों  के  रावी  तथा  व्यास  जल  के  बंटवारे  तथा  कावेरी  अल  के  बंटवारे

 संबंधी  दो  विवाद  क्रमशः  1986  तथा  1990  में  न्‍्यायाधिकरणों  को  भेजे  गये  हैं  ।  रावी
 तथा  ब्यास  जल  अधिक रण  ने  1987  में  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  लेकिन  सारत  सरकार
 तथा  संबंधित  राज्यों  मे इस  अधिनियम  के  अंतर्गत  अधिकरण  की  रिपोर्ट  पर  स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन
 प्राप्त  करने  के  वास्ते  अधिकरण  को  और  आगे  लिखा  है  ।  कावेरी  जल  विवाद  अधिकरण  ने  तमिलनाइ
 तथा  पांडिचेरी  को  अंतरिम  राहत  प्रदान  करने  के  वास्ते  25-6-1991  को  एक  आदेश  पारित  किया

 अंतर्राज्यीय  जल  विवाद  अधिनियम  के  अंतर्गत  माही  बजाज  सागर  से  संबद्ध  प्रश्नों  पर  विचार  करने
 के  वास्ते  मध्य  प्रदेश  से  प्राप्त  अस्ताव  के  संबंध  में  6  1991  को  एक  प्रारंभिक  अंतर्राज्यीय
 बैठक  आयोजित  की  गई  थी  ।

 इसके  करारों  की  व्याख्या  तथा  अधिशेष  जल  का  बंटवारा  अर्थात्‌  यमुना  जल  का
 वारा  सोन  जल  के  संबंध  में  बाणगसागर  करार  की  राजस्थान  तथा  गुजरात
 के  जीच  माही  जल  करार  की  व्याख्या  जैसे  मामलों  से  संबंधित  कुछ  अंतर्राज्यीय  मुद्दे  हैं  ।  राज्यों  के
 बीच  जल  संसाधनों  में  अंतर्राज्यी  व  मुद्दों  को  सौहार्दपूर्वक  निपटाने  के  वास्ते  1990  में  राष्ट्रीय
 जल  संसाधन  परिषद्‌  की  एक  स्थायी  समिति  गठित  की  गई  है  ।  यमुना  जल  के  हिस्से  तकत  )
 से  संबंधित  मुद्दों  को  हल  करने  के  लिये  स्थायी  समिति  की  एक  बैठक  1990  में  आयोजित
 की  गई  थी  ।

 |

 आंध्र  कर्माटक  और  महाराष्ट्र  राज्यों  क ेबीच  कृष्णा  नदी  के
 आंध्र  मध्य  प्रदेश  और  उडीसा  राज्यों  के  बीच  गोदावरी  नदीं  के  जल  तथा  मध्य

 महाराष्ट्र  और  राजस्थान  राज्यों  के  बीच  नर्मदा  नदी  के  जल  वितरण  से  संबंधित  अंतर्राज्यीय  जल  विवाद
 अधिकरणों  के  गठन  के  जरिये  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  पहले  ही  हल  किथे  जा  चुके  हैं  ।  गोदाबरी
 तथा  नमंदा  जल  विवादों  के  संबंध  में  इन  अधिकरणों  की  अतिरिक्त  रिपोर्ट  क्रमशः  27-5-1976,
 7-7-1980  तथा  7-12-79  को  दी  गई  थीं  ।

 पशुओं  और  बनुष्यों  पर  ब्लोबाइम  शिकाप्त  हार्मोन  का  प्रभाव

 2167.  भीमती  डी०हे०  भंडारी  :  क्या  कथि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दुघारू  पशुओं  के  दुग्ध  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिये  उन्हें  बोबाइन  विकास

 हारमोन  का  टीका  लगाया  जाता

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कया  सरकार  को  इस  हारमोन  के  पशुओं  और  मानव  स्वास्थ्य  पर  पड़ने  वाले  विपरीत
 ब्रश्नावों  की  जानकारी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (३)  राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  राष्ट्रीय  डेयरी  अनुसंधान  करनाल  द्वारा  इस  बादे
 में  क्या  अनुसंधान  किया  गया  है  ?
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 कृषि  मंद्रालय  में  राज्य  मत्त्ो  के०सी०  :

 सों  की  मांसपेशियों  में  रोजाना  25  मिलीग्राम  और  50  मिलीग्राम  हारमोन  के
 क्शन  देना  कारगर  पाया  गया  ।  इससे  दुग्ध  उत्पादन  में  16.8  से  29.  5  प्रतिशत  बढ़ोतरी  देखी  गयी  ।

 मे  (5)  दूध  देने  वाली  संकर  नस्ल  की  गायों  और  भंसों  के  स्वास्थ्य  पर  बी०जी  ०एच०
 के  प्रभाव  की  जांच  के  लिये  राष्ट्रीय  डेरी  अनुसंधान  संस्थान  और  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोड्ड  में  अनुसंधान
 परीक्षण  किये  गये  अभी  तक  बी०जी  ०एच०  के  प्रयोग  से  पशुओं  या  मानवों  के  स्वास्थ्य  पर  कोई

 बुरा  असर  नजर  नहीं  आया  ।

 दिल्‍ली  में  मारति  कार  डीलरों  हारा  बिक्रो  कर  का  भुगतान  न  करना

 2168.  श्री  लेज  नारायण  सिंह  :  क्‍या  गुह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  दिल्‍ली  में  बिक्री  कर  का  भुगतान  न  करने  वाले  कुछ  मारुति  कार  डीलरों
 के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  और

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संसदीय  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  मरद्ी  तथा  गृह  संज्ञालय  में  राज्य  मंत्री  एम०एस०  :
 और  वित्तीय  वर्ष  1990-91  के  संबंध  में  बिक्री  कर  निर्धारण  करने  की  प्रक्रिया  के

 दिल्‍ली  के  मारुति  कारों  के  डीलरों  के  नाम  में  6,45,109  २०  बकाया  पाये  गये  हैं  ।  दिल्ली  के  बिक्री
 कर  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  है  कि  उनको  मामले  की  जानकारी  है  तथा  ककाझ  राशि  की  वसूली  करने
 के  लिये  उचित  कारंवाई  आरम्भ  कर  दी  गई  है  ।

 दिल्‍ली  में  सुविधा

 2169.  भरी  अरबिन्द  मेताम  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  में  उन  स्थानों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  सुविधा  उपलब्ध

 क्या  शास्त्री  भवन  में  मीडिया  सेन्टर  में  उधार  पत्र  कार्ड  )  द्वारा  फैक्स  सुविधा
 महीं  दी  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप-भग्त्रो  पो०बी०  रंगयूथघा  :  दिल्ली में  दूरसंचार
 विभाग/सहानगर  टेलीफोन  निगम  लि०  ने  जिन  स्थानों  पर  फैक्स  सुविधा  प्रदान  की  है  उनके  ताम
 संलग्त  विवरण  में  दिये  गए  हैं  ।

 जी  नहीं  ।

 भ्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दा  पक
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 विवरण

 दिल्‍ली  केन्द्रीय  तार  विभागीय  तार  घर  तथा  दूरसंचार  केन्द्रों  के नाम  जहां  फैक्स

 सुविधा  उपलब्ध  है  ।

 1.  ईस्टने  नई  दिल्‍ली  स्थित  केन्द्रीय  तार  धर

 2.  निम्नलिखित  स्थानों  पर  स्थित  विभागीय  तार  घर

 आजादपुर

 (8)

 चांदती  चौक

 कश्मीरी  गेट

 दरियागंज

 कृष्णा  नगर

 लोदी  रोड

 प्रसाद  नगर

 नेहरू  प्लेस

 संसद  भवन

 राजौरी  गार्डन

 परिवहन  केन्द्र

 अन्तर्राष्ट्रीय  तार  बंगला  साहिव  मार्ग

 चाणक्यपुरी

 3.  निम्न  स्थानों  पर  स्थित  दूरसंचार  केन्द्र

 (¥)

 (*)

 (८)

 (5)

 इन्दिरागांधी  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अदृडा
 पालम  हवाई  अड्डा

 प्रगति  मैदान

 अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  संस्थान

 लक्ष्मी  नगर

 लाजपत  राय  मार्केट

 होजवास
 जोरबआाग

 अरुणाचल  भवन

 शास्त्री  भवन  मीडिया  केन्द्र

 संसदीय  सौध

 उपभोक्ता  सेवा  ईस्टर्न  कोर्ट

 राजौरी  गार्डन
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 नल  तीन  न  न  आ

 अनास  ओर  चन्‍्बल  सदियों  को  जोड़ना

 औ  गिरधारी  लाल  भार्गव  :  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बनास  और  चम्बल  नदियों  को  जोड़ने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल  संताधन  सन्द्री  विद्याचरुण  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 शिया  पवित्र  स्थलों  कौ  क्षति  रोफने  के  लिए  हस्शकोष  की  मांग

 2171.  अली  शाम  नाईक  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  ,

 (+)  क्‍या  उलेमा  और  खुतबा  की  सर्वोच्च  परिषद्‌  ने  ईराक  में  शिया  पवित्र  स्थल  की  और
 अधिक  क्षति  और  विनाश  रोकने  के  लिये  भारत  सरकार  से  हस्तक्षेप  करने  की  मांग  की  और

 यदि  तो  सरकार  नें  इसे  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 .  विदेश  सन्‍्त्री  साधर्वासहू  :  और  जी  हां  ।  बदगदाद  स्थित  अपने

 राजदूतावास  को  यह  हिदायत  दी  गई  है  कि  वह  इस  मामले  के  पूरे  तथ्यों  को  पत्ता  लगाये  ताकि  इस  संबंध
 में  समुचित  कारंबाई  पर  विचार  किया  जा  सके  ।

 उर्वर्कों  की  खपत

 2172.  थ्री  अर्जुन  चरण  सेठी  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षो  क ेदौरान  धान  और  गेहूं  के  खेतों  में  राज्य-वार  प्रति  एकड़  कितने  उर्वरकों
 की  खपत  और

 सरकार  ने  देश  में  उर्वरकों  के  उपयोग  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  कया  कदम  उठाये

 कृषि  मंतालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापलली  :  ऐसे  कोई  आंकड़े  नहीं
 रखे

 सुदूर  तथा  वर्षा  सित्षित  क्षेत्रों  मे ंखृदरा  बिक्री  केन्द्र  खोलनें  को  बढ़ावा  देने  की  योजना
 छोटे  पैक  के  प्रयोग  को  बढ़ावा  समय  पर  उपलब्धता  सुनिश्चित  करने  तथा  विस्तार  संदेशों  के
 माध्यम  से  देश  में  उर्वरकों  के  उपयोग  को  बढ़ावा  दिया  जाता  है  ।
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 केन्द्रीय  रिजये  पुलिस  बल  और  सेना  को  लेगाती

 2173.  भ्री  दिलीप  भाई  संघानी  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  वर्ष  1990  के  दौरान  और  1991  से  अब  तक  केन्द्रीय
 रिजवे  पुलिस  बल  अथवा  सेना  को  कितनी  बार  राज्यवार  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र-वार  तैनात  किया

 इस  प्रकार  तैनात  किये  जाने  के  क्या  कारण  और

 इस  संबंध  में  क्या  सुध्रारात्मक  उपाय  किये  गये  हैं  ?

 पंसदोय  कार्य  मंद्रालम  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एम०  लेकब )  :
 से  राज्य  सरकार  के  अनुरोध  पर  कानूत  और  व्यवस्था  बनाये  रखने  में  उनकी  मदद  के

 लिये  के०रि०पु०  बल/सैना  तैनात  किये  गये  हैं  ।  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  के०रि०पु०  बल  और  सेना
 की  तैनाती  के  बारे  में  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 बिबरण

 I).  को०  रि०  पु०  बल

 1990  और  1991  की  अवधि  के  दौरान  (  30--6-1991  तक  की  सूचना  दी  गई  के०

 रि०पु०  बल  आन्ध्र  अंडमान  और  निकोबार  हीप  अरुणाचल

 जम्मू  और
 उत्तर  प्रदेश  और  पश्चिम  बंगाल  में  तैनात  रही  ।

 2.  अन्य  राज्यों  के  संबंध  में  सूचना  नीचे  दी  गई  है  :---

 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  के०रि०पु०  बल  को  कितनी

 सं०
 -  बार  तैनात  किया

 उसकी  संख्या

 ाााणागण्धा  गण
 1991  (30

 1991
 तक  )

 1.  गोबा  र  .  कि  ग  गि  व  1  —

 2.  हिमाचल  प्रदेश  र  न  .  वि  गि  1

 3.  हरियाणा  .  ध  र  .  .  न  2

 4.  कर्नाटक  .  नि  न  न  नि  वि  1  न

 5.  महाराष्ट्र  वि  .  वि  मि  वि  1  न

 6.  मिजोरम  .  .  .  न  .  .  1  1

 7.  उड़ीसा  .  .  वि  2  1
 8.  तमिलनाडु  म  .  व  1  1

 ि  न 9.  दादर  और  नगर  हबेली
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 (II)  चलेगा

 ह

 ऋ०सं०  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  कितनी  बार  सहायता  दी
 .  उसकी  संख्या

 &४+:४-++++५
 1990  1991

 1.  जम्मू  और  कश्मीर  .  वि  .  .  *  150  6
 2.  उत्तर  प्रदेश  न  वि  47  2
 3.  हरियाणा  नि  12  3
 4.  .  3  70
 5.  बिहार  :  ..  दि  .  5
 6.  असम  ढ़  ०  .  न  2  नकननन

 .7-  मेचालय॑  दि  .  वि  2  न+

 8.  गुजरात  .  वि  वि  .  वि  3  ज+

 9.  हिमाचल  प्रदेश  वि  गि  ॒  नि  20  ज+

 10.  चंडीगढ़  वि  व  म  1  ्ण

 11.  राजस्थान  वि  वि  .  वि  .  26  3
 12;  आमन्ध्र  प्रदेश  .  वि  .  मर  वि  2  1
 13.  क्िपरा  .  दि  ि  1
 14  पश्चिम  बंगाल  ि  वि  न  .  म  _  2
 15.  तमिलनाडु  नि  "  .  .  .  न  4
 16.  दिल्‍ली  .,  दि  धि  नन+  1
 17.  दादर  और  नागर  हवेली  .  वि  .  ॒  -  1

 उपरोक्त  के  सेना  ने  असम  में  बजरंगਂ  चलाया  और  जम्मू  और  कश्मीर  और  पंजाब
 में  उग्रवादी  आतंकवादी-विरोधी  अभियान  के  लिये  अभी  भी  सहायता  उपलब्ध  करा  रही  है  ।

 बिहार  में  नारायणपुर  को  कुरुसेला  से  जोड़ने  के  लिये  तटबंध  योजना

 2174.  श्री  राम  शरण  यावव  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की क्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  बिहार  में  नारायणपुर  को  कुरूसेला  से  जोड़ने  के  लिये  तटबंध
 योजना  को  मंजूरी  दे  दी  है

 यदि  तो  इसके  लिये  दी  गयी  या  दी  जाने  वाली  केन्द्रीय  सहायता  का  ब्यौरा  क्‍या
 और

 _  ह  ्ि
 ह

 याद  तो  से  कब  तक  मंजूरी  मिल  जायेगी  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  विद्याचरुण  13.12  करोड़  रुपये  लागत  की  स्कीम
 राज्य  सरकार  से  1984  में  प्राप्त  हुई  थी  ।  1985  में  और  स्पष्टीकरण  के  लिये
 भेजी  गई  टिप्पणियों  का  उत्तर  राज्य  सरकार  से  अभी  तक  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 और  श्श्न  नहीं  उठते  ।__
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 डेशी  उत्पादों  का  आयात  व  निर्यात

 ॥
 2175.  भ्री  लोकनाथ  वया  क्लधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  3  1991  को  आफ  इंडियाਂ  में
 पाउडर  में  हैव  टु  बी  शीर्षक  से  प्रकाशिक  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया

 यदि  तो  उत्त  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 क्‍या  बिप्िन्न  देशों  को  डेरी  उत्पादों  का  निर्यात  भी  किया  जा  रहा  और

 यदि  तों  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  सी०  :  हां  ।

 स्किम््‌ड  दुग्ध  चूर्ण  क ेवाणिज्यिक  आयात  के  बारे  में  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  से एक

 प्रस्ताव  6-8-1991  को  प्राप्त  हुआ  है  ।

 और  दुग्ध  चूणे  का  निर्यात  पहले  किया  गया  था  क्योंकि  1989-90  के  दौरान

 उत्पादन  बहुत  अच्छा  हुआ  था  ।  ऐसे  निर्यात  को  पामोलीन  के  आयात  के  साथ  जोड़  दिया  गया  जिसका
 उपयोग  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोडे  द्वारा  खाद्य  तेल  के  लिये  कार्यान्वित  किये  जा  रहे  भण्डी  हस्तक्षेप
 कार्य  के  लिये  किया  गया  ।  घी  और  मक्खन  जैसे  अन्य  डेरी  उत्पादों  का  निर्यात  स्थितियों  के  अनुकूल
 किया  जाता  है  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  परियोजनाएं

 2176.  भरी  कृष्ण  दस  सुल्तानपुरी  :  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हिमाचल  प्रदेश  की  उन  सिंचाई  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  जिन्हें  सातवीं
 वर्षीय  योजना  के  दोरान  पूरा  किया  गया  है  ;  और

 राज्य  की  उन  सिंचाई  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिन्हें  आठवीं  पंचवर्षीय
 योजना  में  सम्मिलित  करने  का  विचार  है  ?  *

 जल  संसाधन  मंत्रों  विद्याचरण  :  सातवीं  योजना  के  दौशन  निम्न
 मोदित  मध्यम  परियोजनाओं  को  जारी  रखा  गया  ।

 लागत  लाभाविन्त  अभ्युक्ति
 Go  किया  जाने

 /-  बोला
 अनुमोदित  कतम  क्षेत्र

 )
 Q)

 _
 (0  (3)  (५  (5)

 1.  बालू  घाटी  3.02...  8.27  2410  1991-92  में  पूर्ण  किये

 योजना  जाने  की  संभावना  है  ।
 किया  जाना  अब  तक  1950  हैक्टेयर

 क्षमता  सूजित  की  गयी  है
 जिसमें  से  सातवीं  योजना
 में  1750  हैक्टेयर
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 (1)  (2)  (3)

 2.  भाबर  साहिब  4.26  9.00

 परियोजना
 किया  जाता

 ie  ETE मजाक मऊ

 8  1991

 (५)  __  (5)  ___
 2649  कार्य  1988-89  में

 प्रारम्भ  किया  गया  और
 सातवीं  योजना  में  0.68

 करोड़  रुपये  व्यय  किये  गये  ।

 इसे  पूरा  करने  का  काम
 आठवीं  योजना  के  बाद
 तक  किये  जाने  की  संभावना

 है  ।

 उपर्युक्त  के  अतिरिक्त  सातवीं  योजना  में  नदी  ध्यपवर्तन  स्कीमों  और  लिफ्ट  सिंचाई
 स्कीमों  के  द्वारा  लधु  सिचाई  क्षेत्र  में  9600  हैक्टेयर  की  क्षमता  सुजित  की  गयी  थी  ।

 निम्न  नई  अनुमोदित  परियोजनाओं  को  आठवीं  योजना  में  शामिल  करने  की  सिफारिश
 की  गयी  है  :--

 |
 लागत

 रु०

 (1)  शाहनपुर  सिंचाई  परियोजना  49.30

 (ii)  आनन्दपुर  जल  परियोजना  15.00

 (iii)  पेइना  सिंह  परियोजना  25.00

 लाभाविन्त  अधभ्युंक्ति
 क्षेत्र

 )

 26,  536  इन  परियोजनाओं  के  द्वारा
 आठवीं  योजना  में  1560

 हैक्टेयर  क्षेत्र  सृजित  करने
 .  आयोजना  है  ।

 लागत  हिमाचल
 प्रदेश  सरकार  हारा  तकनीकी
 आर्थिक  मूल्यांकन  के  लिये

 |S
 परियोजना  रिपोर्ट

 अभी  प्रस्तुत  की  जानी  है  ।

 राज्य  सरकार  ,  3  अन्य  परियोजनाओं---एक  चुकन्दर  क्षेत्र  को  सिंचाई  उपलब्ध  कराने

 हेतु  ऊना  जिले  में  और  अन्य  दो  कांगड़ा  जिले  में  अर्थात्‌  सिधाता  सिंचाई  परियोजना  और  क्ृुपालचन्द
 सिंचाई  परियोजना  का  अन्येषण  भी  कर  रही  है  ।

 उपर्युक्त  के  आठवीं  योजना  में  लघु  सिंचाई  क्षेत्र  में  14000  हैक्टेयर  की  क्षमता
 के  सृजन  किये  जाने  की  आयोजना  है  ।

 भूमिगत  जल  संसाधनों  का  उपयोग  करने  हेतु  केन्द्रीय  सहायता

 2177.  77.  प्रों०  के०  थी०  थामस  :
 डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  :

 क्या  जल  संसाधम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 750

 कर
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 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  उन  राज्यों  को  भूमिगत  जल  संसाधनों  के  उपयोग
 करने  हेतु  वर्ष  1991-92  के  दौरान  वित्तीय  सहायता  देने  का  और

 इस  प्रयोजनार्थ  केन्द्रीय  सरकार  ने  उन  राज्यों  को  वर्ष  1989-90  और  1990-91
 के  दौरान  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  दी  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  बिधाचरण  :  मध्य  प्रदेश  और  राजस्थान
 राज्यों-के  हिस्सों  में  भूजल  स्तरों  में  2  से  4  मीटर  तक  की  गिरावट  आयी  है  ।

 नहीं  ।  ऐसी  कोई  स्कीम  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जल  संसाधन  प्रबन्ध  और  प्रशिक्षण  परियोजना

 2178,  डा०  असीम  बाला  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्नी  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 संयुक्त  राष्ट्र  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  एजेन्सी  से  सहायता  प्राप्त  जल  संसाधन  प्रबंध  और
 प्रशिक्षण  परियोजना  के  सिंचाई  प्रबंध  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  के  विशेषकर  विभिन्‍न  राज्यों  के  लिये
 बजट  में  किये  गये  प्रावधान  की  तुलना  में  आवंटित  तथा  वास्तविक  रूप  से  खर्च  की  गई  धनराशि  के  संदर्भ

 कितनी  वस्तविक  तथा  वित्तीय  प्रगति

 कया  परियोजना  के  अंतर्गत  उपलब्ध  कराये  गये  सेवाओं  अथवा  अन्य  प्रकार  की

 सद्दायता  के  लाभभोगी  राज्यों  की  अनुक्रिया  के  अभाव  के  परिणामस्वरूप  परियोजना  कार्य
 :  1992  तक  बढ़

 यदि  तो  क्‍या  माडलਂ  जिस  पर  परियोजना  आधारित  बदली  हुई
 परिस्थितियों  में  भी  वैध  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  है  ?

 ..  जल  संसाधन  संत्री  विद्यावरण  :  जल  संसाधन  प्रबन्ध  और  प्रशिक्षण

 .  परियोजना  के  लिये  कुल  51  मिलियन  डालर  की  यू  एस  ए  आई  डी  सहायता  में  से  सिंचाई
 प्रबन्ध  प्रशिक्षण  घटक  के  लिये  43  मिलियन  डालर  का  आबंटन  1991  सक  30.36

 ,  मिलियन  डालर  की  सहायता  का  वितरण  किया  गया  है  ।  सिचाई  प्रबन्ध  ओर  प्रशिक्षण  घटक  के  अंतर्गत
 1991  तक  हुआ  संचयी  खर्च  41.96  करोड़  रुपये  बैठता  प्रत्येक  राज्य  में  हुई  भौतिक

 _  और  वित्तीय  प्रगति  का  ब्यौरा  संलग्त  विवरण  में  विया  गया  है  ।

 (a)  इस  परियोजना  का  निर्माण  कार्य  विभिन्‍न  तथ्यों  के कारण  बढ़  गया  इन  तथ्यों

 में  कुछ  भागीदार  राज्यों  की  अपर्याप्त  अनुक्रिया  भी  शामिल  है  ।

 और  इस  परियोजना  के  अंतर्गत  किसी  विशेष  इन्टरवेन्शन  माडल  का  प्रस्ताव  नहीं
 किया  गया  है  ।  इस  परियोजना  में  स्थानीय  स्थितियों  और  अपेक्षाओं  पर  आधारित  उपयुक्त  इन्टरवेन्शन

 विकसित  करने  के  लिये  काफी  नम्यता  की  व्यवस्था  है  ।

 न्‍्क्रा
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 विवरण

 संगठन  का  नाम  मूल  91  99  1990  तक  राज्य
 परियोजना  तक  व्यय  तक  विदेश  प्रशिक्षण  संस्थानों  द्वारा

 बजट  में  प्रशक्षित  प्रशिक्षित  किये  गये  व्यक्तियों
 रुपये  .  किये  गये  की  संख्या

 रु०  व्यक्तियों  /--/७---५
 कीसं०  अधिकारी  फील्ड  किसान

 स्तरीय

 सिंचाई  अनुसंधान  2.4766  56  जज  -
 |

 —

 प्रबन्ध  सुधार  संगठन
 केन्द्रीय  जल  आयोग

 गुजरात  2.7985  73  4027  771  501

 महाराष्ट्र  7.4615  62  3950  —  1000
 मध्य  प्रदेश  5.0086  3672  —  864

 आई  एम  टी  आई  2.7847  76  2115  31.  874

 राजस्थान  चि

 आई  एम  टी  आई  6.3525  41  2926.  779  20०97

 तमिलनाइ
 आन्ध्न  प्रदेश  2.5279  43  2135  न  न

 बिहार  4.3799  9  1140.  +-  न

 कर्नाटक  0.1492  10  360  177.  439
 सी  डब्ल्यू  आर  डी  0.9465  12  394.  “-  न

 एम  करल

 उडीसा  3.9813  18  696  —  351
 उत्तर  प्रदेश  0.3520  10  4008  —  916

 महाराजा  सायाजी  0.5940  8  न  _

 उ७०  प्र०
 अन्ना  मद्रास  1.0988  9  जा  न  ला
 महात्मा  फूले  कृषि  0.5792  35  _-_  “5  न

 राहूरी  महाराष्ट्र
 प्रौद्योगिकी  और  कृषि  0.4695  13  न  न  न

 इंजीनियरिंग  विद्यालय

 बिहार  इंजीनियरी  कालेज  न  न  न
 न+  तन

 — «मम
 41.9607  516  24723  1758  7042

 बालमी--जल  एवं  भूमि  प्रबन्ध  संस्थान  ।

 आई०एम०टी  ०  आई०--सिंचाई  प्रबन्ध  एवं  प्रश्चिक्षण  संस्थान  ।
 :  बालमतारी--जल  एवं  भूमि  प्रशिक्षण  संस्थान  ।

 सी०डब्ल्यू०आर०  डो०  एम०--जल  संसाधन  विकास  केन्द्र  ।  .
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 तमिलनाडु  में  अद्धसेलिक  बल  तैनात

 2179.  ओऔी  सी०  ओतिवासन  :  क्‍या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  तमिलनाडु  में  आतंकवादियों  की  बढ़ती  गतिविधियों  को  रोकने
 के  लिए  तमिलनाडु  राज्य  सरकार  की  सहायता  हेतु  और  अधिक  अर््धसैनिक  बलों  को  तैनात  करने  का  है
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संसदोय  कार्य  संत्रालय  में  र/ज्य  मंत्री  तथा गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  एम०एम०  जैकब )  :
 और  राज्य  सरकारों  द्वारा  की  गई  अर्ध-सैनिक  बलों  की  मांग  पर  सरकार

 विचार  करती  है  तथा  संबंधित  राज्य  की  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  तथा  बलों  की  उपलब्धता
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  बलों  को  तैनात  करती  है  ।

 कोसी  नदों  पर  तदबंध  के  लिये  केन्द्रीय  सहायता

 2180.  श्री  रास  विलास  पतवास  :  कया  जल  संसाधन  मन्त्ी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  का  बिहार  सरकार  को  कोसी  नदी  पर  दरभंगा  से  फुहिया  तक *
 तटबंध  योजना  को  पूरा  करने  के  लिए  कोई  वित्तीय  आबंटन  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  विद्यायरण  कमलानदी  पर  दारजिया  से  फहिया
 तक  एक  तटबन्ध  स्कीम  न  कि  कोसी  नदी  पर  ।  किसी  विशेष  स्कीम  के  लिए  राज्यों  को  प्रत्यक्ष  रूप

 से  कोई  वित्तीय  सहायता  नहीं  दी  जाती  है  ।

 )  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  आजमगढ़  और  मऊ  जिलों  में  डाक  और  तारधर  खोलमा

 2181.  श्री  रास  बदन  :  क्‍या  संचार  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  क ेआजमगढ़  और  मऊ  जिलों  में  1991-92  और  1992-93  के  दौरान

 कितने  डाक  और  तारघर  खोलने  का  प्रस्ताव  और

 उन  स्थानों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  डाक  और  तारघर  खोले  जाने  की  संभावना  है  ?

 संचार  संजालय  में  उप-मंत्री  पो०घी०  रंगयया  :  और

 आजमगढ़  और  मऊ  जिले  के  लिए  अलग  से  कोई  विशेष  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया  इस

 आजमगढ़  और  मऊ  जिले  के  निम्नलिखित  स्थानों  पर  डाकधर  खोलने  के  प्रस्तावों  की  जांच  की

 जा  रही  है  ।
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 जिला  आजमगढ़  :  1.  ओगहनी  2.  कल्याणपुर  3.  पकड़पुर  4.  कुसलगांव
 5.  समौली  6.  सुतरालसिल  भापतपुर  7.  8.  परसरामपुर  ।

 जिला  मऊ  :  1.  2.  सरसेनता  ।

 ब्रसंचार  :  आजमगढ़  और  मऊ  जिले  मे  तार-घर  खोलने  के  लिए  कोई  विशेष  लक्ष्य

 महों  किये  गये  फिर  जब  और  जहं  मांग  की  तार  सुविधाएं  प्रदान  करने  की  योजना
 बनाई  जाएगी  ।

 हा

 2182.  प्रो०  राम  कापसे  :
 प्रो०  रासा  सिह  राबत  :

 श्री  मुकुूल  बासनिक  :

 क्या  गृह  मन्त्ी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  नक्‍्सलवाद  से  प्रशावित  राज्यों  में  नक्सलवादियों  द्वारा

 कितने  लोगों  की  हत्या  की  गई/अपहरण  किया

 उपर्युक्त  अवधि  के  दौरान  कितने  तक्सलवादी  मारे/गिरफ्तार  किये  गये  ;  और

 देश  में  नक्सलबाद  की  बढ़ती  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये
 हैं  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  एसम०  :
 ओर  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सदन  के  पटल  पर  रख  दी

 सरकार  की  नीति  है  कि  देश  में  उग्रवादी  तत्वों  क ेसाथ  कडाई  से  निपटने  के  साथ-साथ
 प्रभावित  क्षेत्रों  कक सामाजिक-आर्थिक  विकस  किया  जाए  ताकि  स्थानीय  लोगों  की  वास्तविक  शिकायतों
 को  दूर  किया  जा  सके  और  इस  प्रकार  से  उन  लोगों  को  उम्रवादियों  के  प्रभाव  से  दूर  रखा  प्रभावित
 राज्यों  को  इस  संबंध  में  सभी  प्रकार  की  संभव  सहायता  उपलब्ध  कराई  जा  रही  है  |  हु

 मध्यप्रदेश  सें  इलेब्ट्रोलिक  टेलीफोन  एक्सचेंजों  की  स्थापना

 2183,  कुमारी  विमला  वर्मा  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  ग्रह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरफार  के  पास  मध्य  प्रदेश  क ेसभी  जिलों  और  तहसील  मुख्यालयों  में  इलैक्ट्रोनिक
 टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  करने  की  कोई  योजना  और

 यदि  तो  मध्य  प्रदेश  में  उन  जिलों  और  तहसीलों  के  नाम  क्‍या  हैं  जहां  यह  योजना

 लागू  की  गई  है  ?  -
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 संचार  मंत्रालय  में  उप-संत्री  बी०  रंगयया  और  सभी
 जिलों  तथा  तहसील  मुख्यालयों  में  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  स्थापित  करने  की  कोई  स्कीम  नहीं
 इस  समय  मध्य  प्रदेश  में  45  में  23  जिला  मुख्यालयों  तथा  216  में  से  106  तहसील  मुख्यालयों
 मुख्यालयों  को  छोड़कर  )  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  129  इलेक्ट्रातिक  एक्सचेंजों  की  सम्पूर्ण  सूची
 संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण

 जिला/वहसील  मुख्यालयों  में  मौजूदा  इसेक्ट्रालिक  एक्सचेंजों  कौ  सूची

 ऋम  सं०  जिले  का  गास  तहसील

 1.  बालाधाट  बालाबाट

 2.  लांधी|
 3.  बेहर
 4.  कार्टंगी
 5.  जगदलपुर
 6.  चर्मा
 7.  भानटरताप
 8.  दातेबाड़ा
 9.  नारायणपुर

 10.  विजापुर
 11.  बेतल  बेतल
 12.  शाहिपुर
 13.  भेसदही
 14.  भिण्ड  भिण्ड
 15.  सिहोना
 16.  बिलासपुर  तख्तपुर
 17,  लोगमी

 18.  पण्डारिया
 19.  जंजगिर
 20.  वमारा

 शव  कटग्रोहा
 22  बिल्हा
 23  भोपाल  भोपाल
 24  बेरासिया
 25  छत्तरपुर  छत्तरपुर
 26  बिजावर
 27  छिंदवाड़ा  छिंदवाड़ा

 504/L.S./91—-8
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 38.
 29.
 30.  -

 31.
 32.
 33.
 34.

 35.
 36.
 37.
 38.

 39..
 40.
 41.
 42.
 43.

 44.
 45.
 46.
 47.
 48.
 49.
 80.

 81.
 &2.
 53.
 54.
 55.
 56.
 57.
 58.
 59.
 60.
 61.
 62.
 63.
 64.

 प्रश्नों
 के  लिखित  उत्तर  8  1991

 जिले  का  नाम  तहसील

 छिंदवाड़ा  अमरवाड़ा
 धार  धार

 देवास
 -  टोंकबुर्द

 दतिया
 *

 इतिया
 सियोंढा

 स्मालियर  अष्डर

 बितारवाड़ा

 गुना  राधोगढ़
 अधोड़ा

 गुना
 अन्देरी
 आरोन

 इसागढ़

 मुगोली
 कुम्भराज

 होशंगाबाद  होशंगाबाद
 बबई
 खिरकिया

 ज्चेडी

 हंदौर  इंदौर
 सावर

 जबलपुर  जबलपुर

 झाबुआ  झाबुआ
 थाण्डला

 ख़वा  मेधनगर

 हरसद
 पढाना

 खरगोन  खरगोसे
 जिरजिया

 राजपुरा
 पलेमल
 ठिकरी

 कस  रावाड़
 मंदसौर  गरोठ

 मनासा
 जावड  .

 मरेना  फिलियपुर
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 क्रम  सं०  है  ..  जिले  का  नाम  तहसील

 65.  माण्डला  माण्डला

 66.  नैनपुर
 67.  निवास
 68.  शाहपुरा
 69.  नरसिंहपुर  करेली
 70.  पन्ना  पबई
 71.  अजयगढ़ू
 72.  रीया  हजर
 73.  धियोयर
 74.  रामगढ़  खरसिया
 75.
 7७.  धरमजयगढ़
 77.  कंकरी

 रायसिह
 79.  गेरतगंज
 80,  सिल्वानी
 81.  रायसेन  उदयपुर  .
 82.  रतलाम  बजना
 83...  राजगड़  राजगढ़

 जोरापुर
 85.  ऋरसरिहपुर
 86.  रायपुर  रायपुर
 87.  सरपली
 ७88,  नागरी
 89.  राजनन्दगांव  छरेयारह
 90.  डींगरगढ़
 er.  सागर  खरई

 92.  सेंहली
 ४५.  शहदोल

 ve  कॉटसा
 94.  बियोहरी
 95.  जयसिहनगर
 96.  खिबनी  न  कियालरडी
 97.  लखनभाटाडइन
 98  सुरगुजञा  अम्बिकापुर
 99  सरजपुर

 100  बेकुंठयुर
 101  खिध्ी  गोपड्यासस
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 ऋम  स ं०  जिले  का  नाम  तहसील

 102.  सिधी  भुरहट
 103.  सिहोर  बुंदी
 104.  इच्छबार
 105.  शिवपुरी  शिवपुरी
 106.  कोल्ह्रास
 107.  नरबाड़
 108.  पिछौर
 109.  पोहरी
 110.  सतता  मेहर
 111.  अमरपाटन
 112.  नागौड़
 113.  शाजापुर  शाजापुर
 114.
 115.  बरोष
 116.  बरीड
 117.  कालपीपल
 118,  टीकमगढ़  पृथ्वीपुर
 119.  टीकमगढ़
 120.  जतारा
 121.  बालदेबगढ़
 122.  उज्जैन  बारनगर
 123.  आबाटिया
 124.  बिदिशा  वसोडा
 125.  क्रबई
 126.  लटेरी
 127.  हु  बिलासपुर

 आरडो )
 128,  ,  दमोह  पथरिया
 129.  .  हूटटा

 218  4,'  भो  आर०  जीवरत्मभ  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  राज्य  में  कितमे-कितने  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  पेंशन  स्वीकृत  की  गई

 क्‍या  केल्रीय  सरकार  का  पेंशत  बढ़ाने  वि्वार

 बदि  तो  तत्ल॑ब्रंप्ती  आऔरा  क्या
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 क्या  सरकार  ने  स्वतंत्रता  सेनानियों  के  आश्रितों  को  रोजगार  उपलब्ध  कराते  में
 प्राथमिकता  देने  के  लिए  गैर-सरकारी/सरकारी  क्षेत्र  को  कम्पनियों  को  अनुदेश  जारी  किये

 (=)  यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 सरकार  ने  इनके  लिए  कितने  प्रतिशत  पद  आरक्षित  रखे  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एम०  :
 31  1991  की  स्थिति  के  अनुसार  1,59,173  व्यक्तियों  को  स्वतंत्षता  सेनानी

 पेंशन  की  स्वीकृति  की  गई  है  ।  राज्यवार  स्थिति  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 (a)  और  इस  समय  ऐसा  कोई  भी  अस्ताव  विचाराधीन  नहीं

 से  सरकार  ने  स्वतंत्रता  सेनानियों  के  आश्रितों  को  रोजगार  उपलब्ध  कराने
 में  प्राथमिकता  देने  अथवा  उनके  लिए  रोजगार  में  आरक्षण  प्रदान  करने  के  लिए  प्राइवेट/सरकारी  .

 कोल  की  कम्पनियों  को  कोई  भी  अनुदेश  जारी  नहीं  किए  हैं  ।

 |  |
 जिबरण

 राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  का नाम क्रम  स ं०  हि

 आंध्र  प्रदेश

 2.  अश्षम
 8.  बिहार  24,207

 गुजरास
 5,  गोवा  876

 6.  हरियाणा
 7.  हिमाचल  प्रदेश  494

 8.  जम्मू  और  कश्मीर  762

 9.  कर्माटक  9,  773

 फेरस  2,757
 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र  254
 -  मणिपुर  62

 मेघालय  86

 मिजोरम  4

 तागालैंड  3

 उड़ीसा
 पंजाब  6,  728

 राजस्थान  757

 स्वीकृत  मामलों  की  संख्या
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 क्रम  सं  ०  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  का  नाम  स्वीकृत  मामलों  की  सख्या

 20.  तामिलनाडु  3,986
 21.  ब्रिंपुरा  880

 22.  उत्तर  प्रदेश  17,742  742
 23.  पश्चिम  बंगाल  21,915
 24,  आजाद  हिन्द  फौज  21,529

 संध  शासित  क्षेत्र

 चंडीगढ़  86

 2.  दिल्ली  1,999
 3.  पांडिचेरी  307

 ee ESE  eT 1,59,173  नम  भा  पक

 कुल  और
 बनन++न-ीत+-ीीीीीन  मनन  मनन

 फसल  थीमा  के  दाबे

 5,  थी  हरि  किशोर  सिंह  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क्ुप्रा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  फसल  बीमा  दावों  को  निपटने  में  बिलम्ब  होता  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कृषि  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुल्लापललो  :  और

 दावों  के  निफ्टान  में  कोई  विलम्ब  नहीं  किया  जाता  जब  उत्पादन  आंकड़ों  की  प्राप्ति  में
 विलम्ब  हो  जाता  दावों  में  विसंगति  देखी  जाती  है  अथवा  केन्द्रीय  सभा  राज्य  सरकारों  को  शेयर
 समय  पर  उपलब्ध  नहीं  हो  पाते  तब  कभी-कभी  दावों  का  समय  पर  भुगतान  सम्भव  नहीं  होता  ।

 पाक  अधिकृत  कश्मीर  में  नागरिक  स्वतस्कता  का  हुमत

 2186.  डा०  सी०  सिलबेरा  :  क्‍या  बिदेश  मंत्री  यह  अताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पाकिस्तान  जम्मू  य  कश्मीर  के  अधिकृत  क्षेत्रों  में  रहते  वाले  लोगों  की  तागरिक
 स्वतन्त्रता  का  हनन  कर  रहा

 ह

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 अंतर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  इस  मामले  को  उठाने  के  लिये  सरकार  का  जिश्वार  क्‍या  कदम
 उठाने  का

 बिदेश  मंत्री  माधव  सिह  जम्मू  ओर  कश्मीर  के  जिन  क्षेत्रों  में
 पाकिस्तान  का  गैर-कानूती  कब्जा  वहां  बताते  हैं  कि  लोगों  में  व्यापक  असंतोष  व्याप्त  है  क्‍योंकि
 मे  लॉग  अपने  लोकतांतिक  और  राजमीतिर्क  अधिकारों  का  उपयोग  नहीं  कर  पा  रहें  बहुत  से
 इलाकों  में  प्रतिनिधि  सभाएं  ही  नहीं  जहां  हैं  भी  बहां  इनके  जनाव  अभिममित  रूप  से  होते  हैं  ओर
 इनमें  बड़ी  जबर्दस्त  धांघली  की  जाती  है  ।
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 इन  क्षेत्रों  में  पाकिस्तान  की  कोई  कानूनी  स्थिति  नहीं  है  ।  ये  इलाके  गेर-कानूनी  तौर
 पर  उसके  कब्जे  में  हैं  ।

 सरकार  शिमला  समझौते  से  प्रतिबद्ध  है  जिसके  अन्तर्गत  भारत  और  पाकिस्तान  कें

 बीच  के  सभी  मतप्लेदों  को  शांतिपूद्क  ओर  सहयोग  में  तथ  किया  जाना  है  ।

 थोहड़  ्िक्ताप्त  कार्यक्रम

 प्रश्नों  के लिखित  उत्तर

 2187.  श्री  देख्ेश  अरसाद  यादव  !  ब्रधा  कृषि  मंत्री  यह  बलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (a)  गा  पंड्ान  ओर  किहार  को  बीहड़  विकास  कार्यत्रम  में  सम्मिलित  किया  गया

 रण  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  संजञालय  में  राज्य  संह्री  मुल्लापलली  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं

 वर्ष  1991-82  के  लिए  बीहुड़  सुधार  कार्यक्रम  के  लिए  योजना  आयोग  द्वारा  किसी
 योजना  परिव्यय  का  अ्गुक्केदत  महीं  किया  गया

 सृरत  में  टेलीफोन  कर्मेक्शन

 2188.  श्री  छोतृभाई  गामित  :  क्‍या  रांखार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1968  से  आज  तक  सूरत  में  टेलीफोन  कनेकशनों  की  प्रतीक्षा  सूची
 में  श्रेणी-वार  कितने  व्यक्तियों  के  नाम

 उकस  अवधि  के  दौरान  वर्ष-बार  और  श्रेणी-बार  कितने  टेलीफोन  कनेक्शन  जारी
 किये

 प्रतीक्षा  सूची  के  सारे  कनेक्शन  दे  दिए  जाने  की  संभावना  और

 टेलीफॉर्  श्रयोक्ताओं  को  शीघ्रातिशीक्र  कतेफणन  देने  के  लिए  सरकार  कया  कार्यवाही
 कर  रही  है  ?  ह

 संचार  संद्रालय  में  उप-मंद्री  पी०बी०  रंगयया  :  सूरत  )
 में  वर्च  1988  से  प्रतीक्षा  सूची  में  दर्ज  उन  व्यक्तियों  की  जिन्हें  अभी  तक  टेलीफोन
 प्रदान  नहीं  किया  गया  निम्नानुसार  है  :--

 श्रेणी
 Sete

 प्रतीक्षा  सूची  में  दर्ज  व्यक्तियों  की
 ओ०  वाई०  टी०  459

 ओ

 बिश्लेध  537

 ,  शशकास्व  3,649

 हि  4,645
 मीन  कृकानफनकफीगनाफीी।ण  तीन  नीलीझख।कखख  सकइकइक्‍ इइइिक्‍कइतफहेद्ंफपजेजत+++8/तम+तनंनतंुनुनतहन्‍न्‍त___त+7॥09भौु.नतत.......
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 जारी  किए  गए  कनेक्शनों  का  विवरण  इस  प्रकार  है  :---
 ~~.  ता  लत  न  लत

 अवधि  ओणग्वाई०्टी०  विशेष  सामान्य  कुल

 1-1-88  से  690  344  690  1,724
 31-12-88

 हैं

 1-1-89  से  2,660  1,331  2,660  6,651
 31-12-89

 1-1-90  से  200  136  900  536
 31-12-80

 1-1-91  से  370  185  376  925
 1-7-91

 और  आठवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  प्रतीक्षा  सूची  को  क्रमिक  रूप  से
 निपदाने  के  लिए  विस्तार  योजनाएं  तैयार  की  गई  हैं  ।

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  सूरत  में  निम्नलिखित  संस्थापना/विस्तार  कार्य  करने  की
 योजना

 1.  सूरत

 महिधरपुर  बी  मुख्य  10,000  लाहनें

 2.  सूरत
 टेक्सटाइल  मार्कट  बी  विस्तार  10,000  लाइनें

 3.  सूरत  बी  आर०  एल०  यू०  मुख्य  1,000
 लाइनें

 ह  शासकीय  कार्य  में  हिन्दी  का  प्रयोग

 2189.  प्रो०  रासा  सिह  राजत  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  बर्षों  के  दौरान  संवेधानिक  निर्देशों  के अनूसार  सरकार  के  थासकीय  कार्य
 में  हिरदी  को  उचित  दर्जा  देने  के लिए  क्या  कटष्म  उठाए

 (a)  इस  समय  केनद्र  सरकार  के  शासकीय  कार्य  में  अंग्रेजी  और  हिन्दी  के  प्रयोग  की
 प्रतिशलता  क्‍या

 राजभाषा  के  दृष्टिकोण  से  और  श्रेणी  के  राज्यों  में  हिन्दी  के  प्रयोग
 के  लिए  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  और  उन  लक्ष्यों  की  कहां  तक  प्राप्ति  हुई  और  |

 सरकार  का  प्रतिदिन  के  शासकीय  कार्य  में  हिन्दी  को  कब-तक  उच्तितः  धर्जा  वैने  का

 बिच्चार  है  ?
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 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एम०  जैकब )  :
 गत  3  अर्थात्‌  1988-89,  1989--90  और  1990-91  में  संघ  के  विभिन्‍न  राजकीय

 प्रयोजनों  के  लिए  उत्तरोप्तर  हिन्दी  के  प्रयोग  हेतु  तथा  इसके  प्रसार  एवं  विकास  के  निमित  चलाए
 जा  रहें  विभिन्‍न  कार्यो/कारयक्रमों  क ेलिए  उच्चतर  लक्ष्य  रखे  इन  कार्यों  में  पत्राचार  में  हिन्दी
 का  देवतागरी  जिसमें  इलैक्ट्रानिक  उपकरण  भी  शामिल  का
 केसद्रीय  सरकार  के  मंत्रालयों/विभागों/अन्य  कार्यालयों  में  हिन्दी  टाइपिस्टों  और  आशुलिपिकों  के

 अनुपात  का  भर्ता  परीक्षाओं  में  हिन्दी  का  वैकल्पिक  माध्यम  के  रूप  में  प्रशिक्षण
 केन्द्रों  में  हिन्दी  के  माध्यम  से  प्रशिक्षण  देने  की  पत्नाचार  जिसमें  फिल्में  भी  शामिल

 का  तैयार  विभिन्‍न  विषयों  से  सम्बन्धित  हिन्दी  पुस्तकों  की  खरीद  आदि  शामिल

 हिन्दी  शिक्षण  योजना  का  उत्तरोत्तर  विस्तार  किया  गया  तथा  हिन्दी  प्रशिक्षण  का  गहन
 क्रम  भी  शुरू  गया  ।  हिन्दी  में  अनुवाद  से  संबंधित  कार्य  तथा  विभिन्‍न  मंत्रालयों/विभागों/
 कार्यालयों  में  अनुवाद  कार्य  पर  लगे  कर्ंचारियों  के  लिए  प्रशिक्षण  का  कार्य  जारी  रहा  ।
 तकनीकी  उपकरंणों  की  और  उन  पर  हिन्दी  के  अधिक  प्रयोग  को  बढ़ाने  से  सम्बन्धित
 कार्यक्रम  जारी  संसदोय  राजभाषा  समिति  की  सिफारिशों  पर  अनुवर्ती  कारंवाई  जारी
 गत  3  वर्षों  में  उपयुक्त  योजनाओं  के  लिए  योजना/बजट  सम्बन्धी  प्रावधान  बढ़ाए  गए  ।

 वर्ष  1990-91  में  संघ  सरकार  के  सरकारी  कामकाज  में  हिन्दी  के  प्रयोग  का
 प्रतिशत  निम्न  प्रकार

 मंत्रालय
 राजभाषा  1963  की  धारा  3(3)  का  कार्यावयनਂ  '  **  *  *

 98,90%

 (ii)  हिन्दी  में  ttt
 tts

 99.52%

 में  प्राप्त  पत्रों  का  उसर  देने  से  संबंधित )

 (iii)  हिन्दी  में  कुल  पत्राचार  eres een ००४२५
 38.69%

 और  केर्वीय  सरकार  के  में  पत्नाचार  के  लिए  वर्ष  1990-91  में

 दर्शाएं  गए  विवरण  के  अनुसार  लक्ष्य  निर्धारित  थे  ।  इन  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  सतत्‌  प्रयास

 किए  जा  रहें  सरक।र  की  नीति  है  कि  संघ  सरकार  के  सरकारी  कामकाज  में  हिन्दी  के  प्रयोग
 को  प्रेरणा  और  सदभाव  के  जरिए  बढ़ाया  इसलिए  संघ  के  प्रतिदिन  के  सरकारी

 कामकाज  में  हिन्दी  का  अपेक्षित  प्रयोग  सुनिश्चित  करने  में  समय  लगेगा  ।

 *  ॥  बिवरण

 क्षेत्र  में  स्थित  केन्द्र  सरकार  के  कार्यालयों  के  लिये  वर्ष  1990-91  के  लिये

 क्षेत्र  में  स्थित  केख्ोय  सरकार  के  मंत्रालयों/विभागों  से  तथा  क्षेत्रों  में  स्थित

 केनद्रीय  सरकार  के  कार्यालयों  को  भेजे  जाने  वाले  पत्र  आदिਂ  *  *  *  90  प्रतिशत  यह  लक्ष्य

 पूरा  कर  लिया  है  वे  शत-प्रतिशत  लक्ष्य  प्राप्त  करने  का  प्रयास  ।

 क्षेत्र  में  स्थित  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों  आदि  से  और  क्षेत्रों  के

 केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों  को  भेजे  जाने  वाले  पत्रादि  ।  १  *  *  *  *  *“**********  100  प्रतिशत

 क्षेत्र  में  स्थित  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों  से  क्षेत्र  में  स्थित  केन्द्रीय

 सरकार  के  कार्यालयों  को  भेजे  जाने  वाले  "'  ४  ४*०**
 *  20  प्रतिशत

 504/..$./91  63
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 कार्यालयों  को  ब!क्री  को  अंग्रेजी  अनुवाद  भी  भेजा
 वियंम  4

 क्षेत्र  में  स्थित  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों  से  क्षेत्र  में  स्थित
 किसी  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  उसके  का्ग्र(लयों  या  किसी  व्यक्ति-को  भेजे  जाने  वाले
 पक्नादि  ।  100  प्रतिशत

 अपवाद  स्वरूप  कोई  पत्र  अंग्रेजी  में  भेजा  जाता  है  तो  उसका  हिन्दी  अनबाद  साथ  में
 भेजा

 ह
 3  (1),  3  (2)

 Qs)  हिन्दी  में  प्र।प्त  सभी.पत्तादि  के  उत्तर  अनिवार्थ  रूप  से  हिन्दी  में  दिए ह
 _

 '
 हिन्दी  में  लिखे  या  हस्ताक्षर  किए  मए  सभी  अपीलों  मा  अभ्यावेकनों  के

 उचर  अनिवार्य  रूप  से  हिन्दी  में  दिए  जाए  ।  (2)

 रक्षा  मंत्रालय  को  पुनिटों  के  लिए

 तीनों  सेना  मुख्यालयों  से  रक्षा  मंत्रालय  व  दूसरे  मंत्रालयों  के  साथ

 --60  प्रतिशत

 थल  सेनः  मुख्यालय  तथा  थल  सेना  के  कमाण्ड  कार्यालयों  के  बीच  व  थल  सेना  के
 अन्य  सभी  यूनिटों  तथा  कमाण्ड  कार्यालयों  के  समस्त  पत्राचार  का  -35  प्रतिशत

 नौ  प्रेना  तथा  बाय  सेना  के  मुख्यालयों  और  कमाण्ड  कार्यालयों  के  बीच  आपसी
 पन्नाआर  तथा  इन्हीं  सेन॥ओं  के  अन्य  सभी  यूनिटों  तथा  कमाण्ड  कार्यालयों  -  से  समस्त  पत्माज्षार  का

 -30  प्रतिशत

 उर्श्युक्त  लक्ष्य  तीनों  सेताओं  के  उन  कार्यालयों  को  क्यू  होंगे  जिनमें  मुख्यतः  सेना
 अधिकारी  तथा  अन्य  रैंकਂ  कार्यरत  होते  हैं  ।

 अन्य  पत्र  व्यवहार  और  कार्यक्रम  की  अन्य  मदों  के  लक्ष्य  वही  होंगे  जो  इस  कार्यक्रम
 में  निर्धारित  किए  गए  हैं  ।

 क्षेत्र  मे ंस्थित  कार्यालयों  क ेलिए  वर्ष  1990-91  के  लिय
 क्षेत्र  में  स्थित  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों  से  तथा  क्षेत्रों  में

 स्थित  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों  को  भेजे  जाने  कले  पत्रादि  -60  प्रतिशत

 क्षेत्र  में  स्थित  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालगोों  में  में  स्थित  केन्द्रीय
 सरकार  के  कार्यालयों  को  भेजे  जाने  वाले  पत्नादि  -20  प्रतिशत

 कार्यालयों  को  छोड़कर  बाकी  को  हिन्दी  पत्र  के  साथ  अंग्रेजी  अनुबाद  भी

 भेजा

 क्षेत्र  में  स्थित  केद्रीय  सरकार  के  कार्यालयों  से  या  क्षेत्रों  में  स्थित

 किसी  राज्य  सरक।र/संघ  राज्य  क्षेत्र  के  कार्यालयों  भथबा  व्यक्तियों  को  भेजें  जाने  बाले  पत्रादि

 न्‍ਂ  -100  प्रप्तिशल
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 हिन्दी  में  प्राप्त  सभी  पत्रादि  के  उसर  अनिवार्य  रूप  से  हिन्दी  में  दिए
 5

 ($)  हिन्दी  में  लिखें'गा  हस्ताक्षर  किए  गए  सभी  अपीलों  या  अभिवेदनों  के
 उत्तर  अनिवार्य  रूप  से  हिन्दी  में  दिए  जाएं  ।  7(2)

 रक्षा  मंजालयथ  की  यूनिटों  के  लिये
 तीमों  सेना  मुख्यालयों  से  रक्षा  मंज्ञालय  व  दूसरे  मंत्रालयों  के  साथ  पत्ाक्नार

 -60  प्रतिशत

 थल  सेना  मुख्यालय  तथा  थल  सेना  के  कमाण्ड  कार्यालयों  क ेबीच  व  थल  सेना  के
 अन्य  सभी  यूनिटों  तथा  कमाण्ड  कार्यालयों  के  समस्त  पत्राघार  के  -35  प्रतिशत

 नौ  सेना  तथा  वायु  सेना  के  मुख्यालयीं  और  कमाण्ड  कार्यालयों  के  बीच  आपसी
 पत्नाच/र  तथा  इन्हीं  सेनाओं  के  अन्य  सनी  यूनिटों  तथा  कमाण्ड  कार्यालयों  के  समस्त  पत्ाज्चार  का

 -30  प्रतिशत

 उपरोक्त  लक्ष्य  तीनों  सेन|ओं  के  उन  कायलियों  को  लागू  होंगे  जितसें  मुख्यतः  सेना
 अधिकारी  तथा  अन्य  रैंकਂ  कार्यरत  होते

 (8)  अन्य  पत्न  व्यवहार  तया  कार्यक्रम  की  अन्य  मदों  के  लक्ष्य  वही  होंगे  जो  इस  कोर्यक्रम

 में  निर्धारिश  किए  गए  हैं  ।

 क्षेत्र  में  स्थित  कार्यालयों  के  लिए  बर्ष  1990-91  के  लिए  लक्ष्य  :

 क्षेत्र  में  स्थित  केद्वीय  सरकार  के  कार्यालयों  से  और  क्षेत्रों  में  स्थित

 केंद्रीय  सरकार  के  कर्यालयों  को  भेजें  जाने  वाले  पंत्रादि  -20  प्रतिशत

 और  क्षेत्रों  में  स्थित  राज्य/संघ॑  राज्य  क्षेत्र  की  सरकारों  तथा  व्|यक्तियों

 को  भेजे  जाने  वाले  पत्रादि  ह  -60  प्रतिशत

 क्षेत्र  में  स्थित  केन्द्रीय  कार्यालयों  को  भेजे  जाने  बाले  पत्नादि  -20  प्रतिशत

 हिन्दी  में  प्राप्त  सभी  पत्मादि  के  उत्तर  अनिवार्य  रूप  से  हिल्दी  में  दिए
 5

 (x)  हिन्दी  में  लिखे  या  हस्ताक्षर  किए  गए  सभी  अपीलों  या  अभिवेदनों  के  उसर

 अनिवाय॑  रूप  से  हिन्दी  में  दिए  जाएं  ।  7  (2)

 रक्षा  संत्रालय  को  यूनिटों  के  लिए  :

 तीों  मुख्यालयों  से  रक्षा  मंत्राजय  व  दूसरे  मंत्रालयों  के  साथ  पत्ाआार

 ॥  -60  प्रतिशत

 सेना  मुख्यालय  तया  थल  सेना  के  कमाण्ड  कार्यालयों  के  बीच  व  थल  सेना  के

 अन्य  सभी  यनिटों  तथा  कमाण्ड  कार्यालयों  के  समस्त  पत्मनाचार  का  -35  प्रतिशत

 नौ  सेना  तथा  वायु  सेना  के  मख्यलयों  और  कमाण्ड  कार्यालयों  के  बीच  आपसी

 पत्ाज्ञार  तथा  इन्हीं  सेनाशों  के  अत्य  सभी  यूनिटों  तथा  कमाण्ड  कार्यालयों  के  समस्त  पत्नाचार  का
 -30  प्रतिशत
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 उपरोक्त  लक्ष्य  तीनों  सेनाओं  के  उन  कार्यालयों  को  लागू  होंगे  जिनमें  मुख्यतः  सेना
 अधिकारी  तथा  अन्य  रैंकਂ  कार्यरत  होते  हैं  ।

 (३)  अन्य  पत्र  व्यवहार  तथा  कार्यक्रम  की  अन्य  मदों  के  लक्ष्य  वही  होंगे  जो  इस  कार्यक्रम
 में  निधारित  किए  गए  हैं  !

 शाजधाट  बांध  परियोजना  का  भमिर्माण

 2190.  भ्री  बिश्यताथ  शर्सा  :  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अल्तर्राज्यीय  राजघाट  बांध  परियोजना  के  निर्माण  की  वर्तमान  क्‍या

 इस  परियोजना  की  स्थापना  में  हुए  विलम्ब  के  परिणामस्वरूप  हुई  लागत-वृद्धि  का
 अयौरा  क्‍या  और

 इस  परियोजना  के  कब  तक  पूरा  होते  की  संभावना  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  विद्याचरण  :  मिट्टी  बांध  और  ज्िनाई  बांध  पर
 क्रमशः  लगभग  922८  और  80/74  कार्य  पूरा  हो  गया  अन्य  विविध  कार्य  लगभग  682  पूरे
 हो  गए

 परियोजना  पर  123.22  करोड़  रुपए  (1979  के  मूल्य  सूचकांक  की
 लागत  आने  का  अनुमान  वर्ष  1987  में  संशोधित  अनुमानित  लागत  213.66  करोड़  रुपए

 लागत  में  वृद्धि  मुथ्यतः  निर्माण  अवधि  के  दौरान  मूल्यों  में  वृद्धि  होने  के  कारण  हुई
 :  परियोजना  को  पूरा  करने  में  देरी  मुख्यतः  निधियों  की  कमी  के  कारण  हुई  है  ।

 बांध  को  1993  में  पूरा  करते  का  कार्यक्रम  है  ।

 जम्मू  लिबरेशन  फ्रंट  द्वारा  ब्रिटेन  में  भारत  के  बिरुद्ध  प्रभार  अभियान

 2191.  थी  मुकुल  बासनिक  :  क्या  विवेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जम्मू  एण्ड  कश्मीर  लिबरेशन  फ्रंट  के  कार्यकर्ता  ब्रिटेन  में  भारत  के  विरुद्ध  प्रचार
 अभियान  चला  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  कुछ  सांसद  इनके
 आन्दोलन  की  वकालत  कर  रहे  ओर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  केलद्रीय  सरकार  क्या  उपाय  कर  रही  है  ?

 विदेश  मंत्री  माधथ  सिह  :

 समय-समप  पर  ये  लोग  प्रदर्शन  करते  रहें  हैं  और  परचे  बांट  कर  कश्मीरियों  पर
 के  कथित  अत्याचारोंਂ  की  निन्‍दा  करते  रहे  हैं और  जम्मू  तथा  कश्मीर  को  एक  स्वतन्त्र  राज्य

 बनाने  की  मांग  करते  रहे  हैं  ।
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 ब्रिटेन  के  कुछ  संसद  सदस्यों  ने  इस  आशय  के  वक्तव्य  थिए  हैं  कि  कश्मीर  में  संयुक्त
 राष्ट्र  के  संकल्पों  के  अधीन  जनमत-संग्रह  कराया  जाना  चाहिए  ।

 लंदन  स्थिल  हमारा  ह।ई  कमीशन  ब्रिटेन  की  सभी  पार्टियों  के  संसद  सदस्यों  से  बराबर
 निकट  संपर्क  रख्षता  है  और  वहां  के  समाचार  माध्यमों  तथा  महत्वपूर्ण  मत  निर्माताओं  से

 ताकि  उन्हें  अपना  दृष्टिकोण  समझाया  जा  सके  ।  ब्रिटेल  के  कुछ  महत्वपूर्ण  संसद-सदस्यों  को  भारत
 आने  का  निमंत्रण  भी  दिया  गया  है  ।

 हमारे  देश  सें  विदेशी  तागरिक

 2192.  श्री  सी०  के०  कप्प्स्थामी  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 भारत  में  कितने  विदेशी  तायरिक  समुणित  दस्तावेजों  के  बिना  रह  रहे  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवः  करने  का  प्रस्ताव

 शंसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंद्री  :

 यह  सूजित  किया  गयः  है  कि  कुछ  विदेशों  जो  अधिकतर  पाकिस्तान  भौदर

 बंगलादेश  के  राष्ट्रिक  निर्धारित  समय  से  अधिक  समय  तक/उचित  दस्तावेजों  के  बर्गर  भारत  में

 ठहर  रहे  हैं  ।

 '  जब  कभी  भी  किसो  विदेशी  नागरिक  के  निर्धारित  सतय  से  अधिक  समय  तक  भारत

 में  ठहरने/उचित  दस्तावेजों  के  बिना  ठहरने  का  पता  लगता  है  तो  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्र

 प्रसासनों  द्वारा  विदेशी  नागरिक  अधिनियम  के  अधीन  मा  तो  उत  पर  मुकदमा  चलाया  जाता  है  या

 उन्हें  बापस  भेजा  जाता  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  फिरेशाबाद  और  आगरा  में  ठेलीफोल  कनेक्शमों  के  लिए  प्रतीक्षा  शूली

 2193.  भी  प्रभु  इयाल  कठेश्या  :  नया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  फिरोजाबाद  और  आगरा  में  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  प्रतीक्षा  सूची
 में  कितने  लोग

 इन  आवेदनसकर्शाओं  को  टेलीफोन  कनेक्शन  कब  तक  दिए  जाने  की  संभावना

 और

 गत  तीस  खर्षों  के  दौरान  फिरोजाबाद  और  आगरा  में  कितने  साजनिक  डेलीफोन

 कार्यालय  स्थापित  किए  गए  हैं  ?
 .

 संचार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  पी०  थी०  रंगवया  :  1-7-1991]

 स्थिति  के  अनुसार  फिरोजाबाद  तथा  क्ागरा  में  प्रतीक्षा  सूची  में  दजण  आवेदकों  की  संद्या  क्रमशः

 1800  तथा  9498  है  ।
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 योजना  अवधि  के  दौरान  प्रतीक्षा-सूच्रो  को  उत्तरोत्तर  निपटाए  जाने  के  लिए
 विस्तार  तैयार  कर  ली  गई  है  ।

 »  पिछले  3  वर्षों  के  दौरान  फिरोज़ाआद  एक  तथा  आगरा  में  90  सार्वजनिक
 टेलोफोतों  की  संस्थापना  की  गई  है  ।

 फरक्का  बांध  परियोजना

 2194.  डा०  सुधीर  राय  :  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संघ  सरकार  का  विचार  फरवका  बांध  परियोजना  का  क्रमबद्ध  किनारा  संरक्षक
 कार्य  तदी  के  बहने  तथा  धारा-प्रतिकूल  दोनों  दिशाओं  में  करने  का  ओर  -

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्रो  विद्याचरण  :  और  तकनीतवी  सलाहकार  समिति

 द्वारा  समय-सभय  पर  दी  गई  सलाह  के  अनुसा  फरक्‍्का  बराज  प्रतिप्रग्हूतथा  अनुप्नवाह  द्वोनों  सुभेय
 पहुंचों  में  तथा  जांगीपुर  बराज  पर  तट  सुरक्षा  कार्यों  पर  उतना  ध्यान  दिया  गया  है  जितता कि  फरक्का
 बराज  परियोजना  की  संरचताओं  की  सुरक्षा  और  निर्वाध  प्रचालन  के  लिए  अपेक्षित
 फरक्का  बराज  के  बायें  गाइड  बन्ध  से  गंगा  नदी  के  प्रतिप्रवाह  पर  वायें  तट  पर  स्पर  सं०  7  फरक्का
 बराज  के  अनुप्रवाह  पर  गंगा  नदी  के  दायें  तट  पर  पहुंच  में  सुरक्षा  कार्य  तथा  जांगीपुर  बराज
 पर  लगभग  16  कि०मी०  पहुंच  में  गंगा  के  दायें  तट  के  सुरक्षा  काये  इस  श्रेणी  कें  अन्तर्गत  भाते  हैं  ।

 तम्बाकू  फे  अपशिष्ट  को  प्रभाषकारी  कोटनाशक  के  रूप  में  प्रयोग  में

 2195.  भीमती  गोौता  मुद्ध्ओो  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  तम्बाकू  अनुसंधान  राजमुंद्री  ने  तम्बाकू  के  अपशिष्ट  को  कीड़ों
 को  मारने  के  लिए  प्रभावकारी  पाया

 ह

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  निकोटिन  पर  आधारित  कीटनाशक  को  वाणिज्यिक  दृष्टि
 से  तैयार  करने  का  और

 का  ्््ि

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  संत्नालम  में  राज्य  मंत्री  के०  सी०  :  ।

 कोमल  शरीर  वाले  कीटों  जैसे  सफेद  पत्ती  वाले  फुदके  के  विरुद्ध  तम्बाकू
 की  छीजन  से  तैयार  किये  गये  निकोटिन  पर  आधारित  कीटनाशी  रसायनों  सक्षमतत:दर्शात्री:  गयी

 और  केन्द्रीय  तम्बाक्‌  अनुसंधान  संस्थान  ने  तम्बाकू  की छीजत  का  उपयोग  करके

 कीटनाशी  के  रूप  में  निकोटिन  सल्फेट  के  प्रसंस्करण  की  प्रौद्योगिकी  चिकसित  की  है  ।
 प्रविधि  की  व्यावसायिक  स्तर  पर  व्यावहारिकता  की  जांच  के  लिए  एक  पायलट  प्लांट  स्थापित

 करने  का  प्रस्ताव  है  ।
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 कार्चेरी  नदी  के  लिये  संयक्त  तट संयुक्त  तट  प्रधिकरण

 हु  ह

 भी वी० भ्रोतिषास प्रसाद : ' श्री एम० थौ० चसाशेखर म्‌ति ई क्या जव॑ संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्‍या सरकार का विचार कावेरी नदी के लिए एक संयुवत तट प्राधिकरण की स्थापना करने का है ताकि तटवर्ती राज्य कावेरी के जल का सर्वोत्तम उपयोग करने संबंधी मामलों पर विमा्श कर और यदि तो तत्संबंधी ब्योरा क्‍या है ? जल संसाधन मंत्री बिद्याचरण : इस ऐसा कोई प्रस्ताव धीन नहीं है । प्रश्न नहीं तठता । महाराष्ट्र के शोलापुर जिले में टेलीफोत कनेबशन भी धर्मण्णा सोंडयूया सादुल : क्या संघार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र के शोलापुर जिले में नए टेलीफोन कमेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में श्रेणी-आर कितने आवेदनकर्सा और सरकार द्वारा प्रतीक्षा सूची में सभी को टेलीफोन कलेक्शन देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार हैं ? संचार मंजालम में उप-भेत्नी पोल वी० रंगयया : शोलापुर जिले में की स्थिति के अनुसार श्रेणी-वार प्रतीक्षा सूची इस प्रकार है :-- ओवाईटी एन एपणणणणणयणयणएणए णयण यय/णयथ4__ आरा हू 752 गर-ओवाईटी 640 गैर-ओवाईटी . कुल * * ॥ « आठवीं योजना अवधि के दौरान प्रतीक्षा सूची के उत्तरोलर निपटाने के लिए विस्तार की योजनाएं बनाई गई शोलापुर के वर्तमान इलेक्ट्रोमकेनिकल एक्सचेंज में के दौराम लाइनों का विस्तार करने की योजना बनाई गई है । सतलूज यमुना सम्पर्क महर परियोजता शी राम सिंह राव : क्‍या जल संसाधन मन्‍्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : सतलुज-यमुना सम्पर्क नहर परियोजना के पूरा किए गए निर्माण कार्यों का ब्यौरा क्या और इस परियोजना के कब तके पूरा होने की संभावना है ? 69



 प्रश्शों  क ेलिखित  उत्तर
 अलों  के  लिखत उतत्तत..॒_||*“/“/यऑय/यः्ः़्ख़्+ खयञ़

 8  1991

 जल  संसाधन  संतों  विद्या्रण  :  सतलुज-यमुना  लिंक  नहर  परियोजना

 प्रर  पूरा  किए  गए  कार्य  का  विवरण  निम्न  है  :--

 मद  इकाई  कुल  मात्रा  1990

 पूर्ण  की  गई  माजा

 1.  भूमि  कार्य  *  लाख  क्यूबिक  मीटर  440.75  428.82
 2.  पक्का  .,  भाख  वर्ग  मीटर  53.22  50.65
 3.  बड़े  क्रम  जल  निकास  संख्या  हे  10
 4.  मध्यम  क्रास  जल  निकास  संख्या  41  37
 5.  गाँव  सहक  संख्या  58  50
 6.  राष्ट्रीय  राज-मार्ग  पुल  संख्या  5  5
 7.  राज्य  सड़क  पुल  ,  रांख्या  10.
 8.  रेलवे  पुल  .  संख्या  3  1

 2  पूलों  में  केषल  रेलपथों  को  जोड़ा  जाना

 1988  में  शेष  संरचनाओं  का  कार्य  तथा  साथ  ही  67  किलोमीटर  से  8  किलोमीटर

 पहुंच  पर  जो  कार्य  1988  की  बाढ़ों  के  कारण  क्षतिग्रस्त  हो  गया  था  वह  कार्य  और  2.54  कि०्मी०  से

 ०  जहां  पर  विभाजन  किया  जाना  पर  मुख्य  इंजीनियर  और  अधीक्षण  इंजीनियर
 की  हत्या  के  कारण  कार्य  रोकना  पड़ा  वह  कार्य  भी  प्रगति  पर  था  ।

 पंजाब  सरकार  से  शेप  कार्यों  को  पूर्ण  करने  हेतु  उपयुक्त  अभिकरण/अभिकरणों  को
 लगाने  की  सलाह  दी  गई  कार्य  को  पूर्ण  करने  के लिए  निर्धारित  समय  उन  अभिकरण/अभिकरणों
 के  स्वरूप  और  क्षमता  पर  लिभेर  जितको  पंजाब  सरकार  द्वारा  लगाया  जाएगा  ।

 केरश  में  क्षेद्रीथ  पारपत  फार्यालयथ  में  लब्बिल  आयेदन  पतले

 शी  रभेश  जेन्सिलला  :
 श्री  थी०  एल०  जिजयराधबन  :
 श्री  पी०  सी०  धासस  :

 क्या  जिदेश  मन्त्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  क्षेत्रीय  पारपत्र  कार्यालयों  कुल  कितने  पारपत्र

 पत्र लंबित पड़े इनके लंबित पड़े रहते के क्या कारण सरकार द्वारा इन्हें शीक्ष निपटाने हेतु क्या कायेवाही की गई क्या कोचीन क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय में स्टाफ की कमी (5) यदि तो इस बारे में सरकार ने क्या उपाय किये 70
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 क्या  केरल  में  कोई  तया  पारपत्न  कार्यालय  खोलने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विदेश  संत्नो  साधवसिह  :  केरल  स्थित  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालयों  में
 26-7-1991  को  विचाराधीन  आवेदन-पत्नों  की  संख्या  नीचे  दी  गई  है  :---

 कोजीकोड  :  38071

 कोचीन  :  50181

 इन  पर  फैसला  न  हो  पाने  के  कारण  सलग्न  में  दिए  गए

 यह  सूचना  संलग्न  में  दी  गई  है  ।

 और  (३8)  इस  संबंध  में  सरकार  ने  जो  उपाय  किए  वे  संलग्न  में

 निर्दिष्ट  हैं  ।

 केरल  के  क्विलौन  और  तिवेन्द्रम  जिलों  के  पासपोर्ट  भावेदकों
 की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  पासपोर्ट  सम्पर्क  तिवेन्द्रम  के  दर्जे  को  बढ़ा  कर
 पोर्ट  कार्यालय  कर  देने  का  प्रस्ताव  मिला

 इन  पर  फैसला  न  हो  पाने  के  कारण  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 (1)  पुलिस  और  सी०  आई०  डी०  की  रिपोर्ट  देर  से

 (2)  आवेदनों  की  संख्या  में  भारी

 (3)  नियुक्ति  पर  रोक  के  कारण  स्टाफ  न  बढ़ा  पाना  ओर  वित्तीय  दबाव  के  कारण
 करण  के  काम  की  धीमी  गति  ।

 विवरण  -]1

 पासपोर्ट  आवेदनों  को  शीघ्र  निपटाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  किए  गए  उपाय  नीचे  दिए  गए  हैं  :

 1.  निम्नलिखित  बर्गों  के  आवेदकों  को  पुलिस  और  सी०आई०डी०  की  अग्रिम  रिपोर्ट
 की  अपेक्षा  से  छूट  दी  गई

 सभी  सरकारी  कर्मचारी  और  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  कर्मचारी  जो  अपने
 आवेदनों  के  साथ  सरकारी  स्टेशनरी  पर  अपने  विभागाध्यक्ष  के  हस्ताक्षर  से  अनापत्ति
 प्रमाण-पत्र  तथा  सत्यापन  प्रमाण-पत्र  प्रस्तुत  करें  ।

 यदि  कोई  आवेदक  अपने  आवेदन  के  साथ  नीचे  दिए  गए  किसी  व्यक्ति  के  हस्ताक्षर
 से  सत्यापन  प्रमाण-पत्र  प्रस्तुत  करें  :

 (1)  भारत  सरकार  का  उप  सचिव  और  उससे  उच्च  पद  का

 (ii)  राज्य  सरकार  का  संयुक्त  सचिव  और  उससे  उच्च  पद  का

 (iii)  सब-डिवीजनल  मजिस्ट्रेट  और  उससे  उच्च  पद  का

 (1५)  जिला  पुलिस  अधीक्षक  और  उससे  उच्च  पद  का  अधिकारी  ।

 सेवा-निवृत्त  राजपत्नरित  सरकारी  कर्मचारी  ।

 संघीय  संसद  सभा  और  लोक  तथा  राज्य  विधान  मण्डलों

 सभाएं  और  विधान  के  भूतपूर्ब  सदस्य  ।

 $04/L.S./91—10  71
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 अन्य  सभी  मामलों  में  यदि  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  अधिकारी/पासपोर्ट  अधिकारी  आवेदक
 की  सत्यता  के  बारे  में  अन्यथा  सन्तुष्ट  हैं  तो पुलिस  और  सी०आई०डी०  से  4  सप्ताह
 के  भीतर  आवेदक  के  व्यक्तिगत  विवरण  प्रपत्न  वापस  न  मिलने  की  अवस्था  में  पासपोर्ट
 जारी  किया  जा  सकता  है  ।

 पन्द्रह  वर्ष  से कम  आयु  के  बच्चों  को  पुलिस  सत्यापन  के  बिना  पासपोर्ट  जारी  किया
 जा  सकता  है  ।

 सामान्य  पासपोर्ट  धारकों  को  उनके  पासपोर्ट  की  बैधता  के  10  वर्ष  बीत  जाने  के  बाद

 पुलिस/सी०आई०ड़ी  ०  के  पूर्व-सत्यापन  के  बिना  नए  पासपोर्ट  जारी  किए  जा  सकते  हैं  ।

 इसके  आवेदनों  का  अधिक  तेजी  से  निपटान  सुनिश्चिय  करने  की  दृष्टि
 जारी  किए  गए  पासपोर्टों  और  बिचारा्ं  शेष  आवेदनों  को  प्रत्येक  पासपोर्ट  कार्यालय
 से  सम्बस्त  साप्ताहिक  प्रगति  रिपोर्टों  के  माध्यम  से  निगाह  रखी  जाती  है  ।

 16  1990  से  नए  पासपोर्ट  शुरू  में  ही  10  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  जारी  किए
 जा  रहे  हैं  ताकि  पासपोर्ट  धारक  को  पहले  5  वर्ष  के बाद  नवीकरण  के  लिए  पासपोर्ट
 कार्यालय  न  आना  पड़े  जैसाकि  1990  से  पूर्व  किया  जाता  था  ।

 जी  कोचीत  पासपोर्ट  कार्यालय  में  नियमित  स्टाफ  की  कमी  हैं  ।

 (8)  चूंकि  पदों  के  सूजत  पर  रोक  कार्य  की  मात्रा  के  अनुरूप  अतिरिक्त  पदों  के  सृजन
 मंजूर  नहीं  कराए  जा  सके  ।  चालू  वित्तीय  दबाव  के  रहते  और  नियमित  स्टाफ  लेता
 कठिन  होगा  ।  इस  दौरान  स्टाफ  की  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  पासपोर्ट
 कोचीन  को  अनिणित  मामलों  को  निपटाने  के  लिए  नैमितिक  कर्मचारी  नियुक्त  करने
 और  स्टाफ  को  समयोपरि  भत्ते  जैसे  प्रोत्साहन  देने  की  अनुमति  दी  गई  है  ।

 उत्तर  प्रवेश  में  पोड़ी  गढ़ञाल  और  चमोली  जिलों  में  संचार  सुविधायें

 2200.  श्री  भुवन  चन्द्र  खन्दरी  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  के  पास  उत्तर  प्रदेश  के  पौड़ी  गढ़वाल  और  चमोली  जिले  में  डाक  और

 दूरसंचार  सुविधाओं  में  विस्तार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इस  क्षेत्र  में  टेलीप्राम/टेलीफोन  की  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए
 सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप-मंत्रों  पी०  वी०  रंगयया  :

 पोडी  गढ़वाल  जिले  में  13  और  चमौली  जिले  में  16  टेलीफोन  एक्सचेंज  हैं  ।  1990-

 91  के  दौरान  पौड़ी  गढ़वाल  में  उक्त  13  में  से  4  और  चमौली  जिले  में  उक्त  16  में  से  5  टेलीफोन

 एक्सचेंजों  को  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंजों  में  बदला  गया  1991-92  में  पौड़ी  गढ़वाल  में  6  और

 अमौली  जिले  में  9  एक्सचेजों  को  इलेक्ट्रानिक  एकसचेंजों  में  बदलने  की  योजना  बनाई  गई  है  ।  शेष

 एब्सचेंजों  को  आठवीं  योजना  की  बाकी  अवधि  के  दोरान  बदले  जाने  की  संभावना  है  ।
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 नी  चज3+-++  —

 पौड़ी  गढ़वाल  और  चमौली  जिलों  में  1214  और  632  ग्राम  पंचायतें  इन  दोनों

 जिलों  में  तार  सुविधा  वाले  लंबी  दूरी  के  सावंजनिक  ट ेलीफोनों  की  संख्या  क्रमशः

 43  और  44  1991-92  के  दौरान  पौड़ी  गढ़वाल  और  चमौली  जिलों  के  163  और  80

 लंबी  दूरी  के  सार्वजनिक  टेलीफोन  खोलने  की  योजना  दोनों  जिलों  में  एक-एक  तररघर  भी  है  ।

 सामूहिक  छेती  योजनायें

 2201.  भ्रौ  बी०  एस०  विजयराधघवन  :  क्या  क्थि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  सामूहिक  खेती  योजना  के  अन्तगंत  कौनसी  फसलें  उगाई  जाती

 कया  सरकार  का  विचार  केरल  में  चावल  और  सब्जियों  की  खेती  का  विकास  करने
 के  लिए  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?  .

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुल्लापलली  :  केरल  में  सामूहिक
 खेती  योजना  के  अन्तर्गत  काली  मिर्च  और  सब्जियां  शामिल  हैं  ।

 और  राज्य  में  चावल  के  विकास  के  लिए  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना

 विकास  का  समेकित  कार्यक्रमਂ  संबंधी  और  सब्जियों  क ेलिए  फलों  और  सब्जियों  के  उत्पादन  संबंधी
 क्षेत्र  योजना  पहले  से  ही  क्रियान्वित  की  जा  रही  1991-92  के  चावल  विकास

 के  समेकित  कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन  के  लिए  राज्य  को  केन्द्रीय  शेयर  के  रूप  में  115.00  लाख  रुपए

 आवंटित  किए  गए  फलों  और  सब्जियों  के  उत्पादन  संबंधी  केन्द्रीय  क्षेत्र  योजना  के  अन्तर्गत  केरल

 कृषि  वेललानिकाणा  को  प्रजनक  ओर  आधारी  बीजों  के  उत्पादन  के  लिए  5.00

 लाख  रुपए  तथा  राज्य  सरकार  को  बीज  मिनिकिटों  के  वितरण  के  लिए  2.40  लाख  रुपए  आवंटित

 किए  गए  हैं  ।

 असम  और  केरल  में  बाढ़

 2202.  ओ  बज  किशोर  त़िपाठी  :
 झी  कोइ्डोकुनोल  सुरेश  :

 क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  विशेषकर  असम  और  केरल  में  1991  के  दौरान  बाढ़  से  हुए
 माल  और  फसल  के  नुकसान  का  कोई  आकलन  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 इन  राज्यों  को  इस  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापल्ली  :  और  जानकारी
 एकज्ञ  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 राहुत  व्यय  के  लिए  धन  की  व्यवस्था  करने  की  वर्तमान  जो  1-4-1990  से

 शुरू  की  गई  के  दोरान  प्रत्येक  राज्य
 क ेलिए  आपदा  राहत  निधि  का  गठन  किया  गया  है  जिसमें

 75  प्रतिशत  केन्द्रीय  अंशदान  और  25  प्रतिशत  राज्य  का  अंशदान  शामिल  आपदा  राहत  निधि
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 के  अन्तगेंत  सभी  राज्यों  क ेलिए  वाधिक  आवंटन  804  करोड़  रुपए  का  है  जिसमें  केन्द्रीय  सरकार  का
 अशदान  603  करोड़  रुपए  का  केल््रीय  अंशदान  राज्य  सरकारों  को  चार  समान  तिमाही  किश्तों
 में  निर्मक्त  किया  जाता  प्रथम  और  दूसरी  जिसमें  आपदा  राहत  निधि  के  केन्द्रीय  शेयर
 का  50  प्रतिशत  शामिल  निर्मुक्त  कर  दी  गई  वर्ष  1991-92  के  लिए  आपदा  राहत  निधि
 के  केन्लीय  शेयर  के  रूप  में  अभी  तक  निर्मुक्त  की गई  धतराशि  को  दर्शाने  वाला  ब्यौरा  संलग्त  विवरण
 में  दिया  गया  है  ।

 विधरण
 1991-92  के  लिए  आपदा  राहत  निधि  के  केन्द्रीय  शेयर  के  रूप  में  राज्य  सरकारों  को  निर्मुक्त

 की  गई  धनराशि  को  दर्शाने  वाला  विवरण

 ।  रुपयों  में )

 धनराशि

 1.  आमन्प्र  प्रदेश  धर  .  बि  ध  .  वि  2460.50
 2.  अरुणाचल  प्रदेश  .  .  .  .  .  .  75.00
 3.  असम  वि  .  .  :  व  वि  1125.00
 4.  बिहार  ०  न  .  न  .  :  1312.50
 5.  गोवा  न  वि  .  ध  गि  .  37.50

 6.  गुजरात
 '  .  वि  वि  ि  धि  .  3187.50

 7.  हरियाणा  न  धि  .  वि  वि  637.50
 8.  हिमाचल  प्रदेश  .  .  .  .  .  .  675.00
 9.  जम्मू  व  *  *  *  *  .  450.00

 10.  कर्नाटक  वि  बे  .  नि  .  वि  1012.50
 11.  केरल  .  वि  व  .  वि  बि  1162.50

 12.  मध्य  प्रदेश  मि  वि  .  प  .  गि  1387.50

 13.  महाराष्ट्र  .  .  वि  ध  ग  वि  1650.00

 14.  मणिपुर  न  .  न  म  न  37.50

 15.  मेघालय  गि  .  .  .  वि  वि  75.00

 16.  मिजोरम  दि  वि  .  .  वि  ि  37.50

 17.  नागालैंड  ि  .  .  .  .  .  37.50

 18.  उड़ीसा  व  ध  .  वि  ध  धि  1489.00

 19.  पंजाब  वि  .  व  वि  .  वि  1050.00

 20.  राजस्थान  व  4650.00

 21.  सिक्किम  नि  112.50

 22.  तमिल  नाइ  :  मर  1462.50

 23.  लिपुरा  मु  मर  112.50

 24.  उत्तर  प्रदेश  :  .  वि  व  3375.00

 25.  पश्चिम  .  .  1500.00

 कुल  दि  वि  .  29112.00
 सन  ननीननन-नननन-नपनननम-न  नमन  मन  नम  कम  कक  न  क  नमन  कान EEE
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 एल्यूमिनियम  और  इस्पात  के  मूल्य

 2203.  भ्री  कड़िया  मुण्डा  :  क्‍या  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  साथंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  द्वारा  विशेषकर  एल्यूमिनियम
 उच्चोग  के  लिए  एल्यूमिनियम  और  हस्पात  के  मूल्यों  में  कमी  लाने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बलराम  सिंह  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 एल्यूमिनियम  की  मूल्य  और  वितरण  नीति  पर  सरकार  का  कोई  नियंत्रण  नहीं  है  ।

 लोहा  और  इस्पात  सामग्री  की  प्रमुख  श्रेणियों  के  मूल्य  प्रमुख  उत्पादकों  की  संयुक्त  संयंत्र  समिति

 )  द्वारा  निर्धारित  किए  जाते  उनके  पास  मूल्य  कम  करने  संबंधी  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 चम्पावत  में  राष्ट्रीय  शीतोष्ण  जलवायु  सतस्य  पालन  अनुसंधान  कोर

 2204.  श्री  औबन  शर्मा  :  कया  क्षि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  चम्पावत  में  राष्ट्रीय  शीतोष्ण  जलवायु  मत्स्य  पालन  अनुसंधान  केन्द्र
 के  निर्माग  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  और

 यह  केन्द्र  कब  से  कार्य  करता  आरम्भ  कर  देगा  ?

 कृषि  संद्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०सो०  :  तसेरी  के  लिए
 तालाब  और  अंड  जनन  शाला  की  इमारत  का  निर्माण  किया  जा  रहा  है  तथा  तालाबों  के  लिए  जल

 आपूर्ति  प्रणाली  के  निर्माण  का  का्ये  करीब-करोब  पूरा  हो  चुका  है  ।

 जैसे  ही  निर्माण  कार्य  पूरे  हो  जायेंगे  ।

 बिहार  से  स्थतस्ञतता  सेनानी  पेंशन  हेतु  भावेदन  पत्र

 2205.  भरी  सूर्य  भारायण  यादव  :  क्या  गृह  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  लम्बित  के  दौरान  ओर  वर्ष  निपटा  में  अब  तक  बिहार  के  स्वतंत्रता  सेनानियों  से

 पेंशन हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त कितने आवेदन पत्तों का तिपटाल किया गया है और कितने आवेदन पत्न लम्बित पड़े और लम्बित आबेदन पत्नों को कब तक निपटा दिये जाते की सम्भाषता है ? 95
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 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०एम०
 :  से  स्वतंत्रता  सैनिक  सम्मान  पेंशन  योजना  के  अन्तगगंत  आवेदन  पत्र  प्राप्त  करने

 की  अन्तिम  तिथि  31  1982  थी  ।  इस  तिथि  के  बाद  प्राप्त  हीने  वाले  आवेदन  पत्नों  को  विलम्ब
 से  प्राप्त  हुए  आवेदन  पत्र  माना  जाता  ऐसे  आवेदन  पत्रों  पर  तभी  विचार  किया  जाता  बशर्ते  कि
 आवेदन  पत्न  के  साथ  सरकारी  रिका्ड  होने  का  साक्ष्य  और  विलम्ब  को  रह  करने  लिए  पर्याप्त  आधार
 संलग्न  किए  गए  वर्ष  1990  के  दोरान  तथा  1991  के  अन्त  तक  400  से  अधिक
 आवेदन  पत्न  प्राप्त  बिलम्ब  से  प्राप्त  हुए  आवेदन  पत्नों  को  निपटाने  के  बारे  में  अलग  से  कोई  रिकार्ड

 नहीं  रखा  जाता  चूंकि  राज्य  सरकारों  के  माध्यम  से  आवेदन  पत्नों  के  सत्यापन  करने  में  समय  लगता
 अतः  आवेदन  पत्रों  क ेनिपटारण  के  लिए  किसी  समय  सीमा  का  बताना  संभव  नहीं  है  ।

 महाराष्ट्र  में मानव  चालित  टेलीफोन  एक्सलैंजों  को  इलेक्ट्रोलिक  एक्सचेंजों  में  शदलमा
 '

 2206.  भ्रो  विलासराव  गुन्डेबार  :  क्‍या  संचार  मन्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  की  महाराष्ट्र  मे ंमानव  चालित  देलीफोन  एक्सचेंजों  को  इलेक्ट्रोनिक
 टेलीफोन  एक्सचेंजों  में  बदलने  की  कोई  योजना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 प्रत्येक  मामले  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप-संत्री  पी०बी०  रंगयया  :  और  90-95
 की  अवधि  के  भीतर  सभी  मैन्युअल  एक्सचेंजों  को  स्वचालित  करने  का  प्रस्ताव  तथापि  अधिकतर

 एक्सचेंजों  को  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंजों  में  बदला  जाएगा  ।

 1-4-91  की  स्थिति  के  अनुसार  महाराष्ट्र  में  207  मैन्युजल  एक्सचेंज  थे  जिनमें  से
 लगभग  50  को  91-92  के  दौरान  स्वचालित  किया  जाना  है  ।

 दिल्‍ली  में  टेलीफोल  कनेक्शम

 2207.  डा०  सहादीपक  सिह  शाक्ष्य  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  प्रतीक्षा  सूची  में  आज  की  तारीख  तक  श्रेणी-वार
 कितते  व्यक्तियों  के  नाम  और

 इस  प्रतीक्षा  सूची  के  सभी  लोगों  को  टेलीफोन  कनेक्शन  देने  हेतु  सरकार  ने  क्‍या

 बाही  की  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?
 7

 संचार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  पी०बी०  रंगवया  दिल्‍ली  में  1-7-1991

 की  स्थिति  के  अनुसार  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  प्रतीक्षा  सूची  में  318891  नाम  दर्ज  श्रेणी-वार

 ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :--

 (1)  ओ०  वाई०  टी०  .  .  24,123

 (2)  विशेष  *  5,676

 (3)  सामान्य  न  ०  2,89,  092

 जोड़  व  वि  3,18,891
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 31-3-91  की  स्थिति  के  अनुसार  लगभग  6  लाख  लाइनों  के  एक्सचेंजों  की  सज्जित
 क्षमता  का  31-3-9  5  तक  लगभग  10  लाख  लाइनों  तक  विस्तार  करने  की  योजनाएं  तैयार  की  गई  हैं  ।

 इससे  1-7-1991  तक  की  प्रतीक्षा  सूची  को  31-3-95  तक  पूरी  तरह  से  निपटाए  जाने  की  सम्भावना
 है  ।

 17  1913

 कृषि  विश्वविद्यालयों  को  अनुदान

 2208.  भरी  उम्रारेडिड  बेकटेश्वरलु  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  देश  में  कृषि  विश्वविद्यालयों  को  अनुदान  दे

 रही

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  में  कृषि  विश्वविद्यालयों  को  कितना  अनुदान
 दिया  और

 प्रत्येक  विश्वविद्यालय  को  अनुदान  की  राशि  निर्धारित  करने  के  लिए  क्या  मानदण्ड

 अपनाए  जाते  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राक्‍्य  मंत्रो  के०्सी०  :  हां  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के दौरान  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  देश  के  राज्य  कृषि
 विश्वविद्यालयों  को  दिये  गए  अनुदान  की  राशि  209.24  करोड़  रुपए  है  ।

 e

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  राज्य  कृषि  विश्वविद्यालयों  को  मुख्यतः  दो  योजनाओं
 के  तहत  विकास  संबंधी  सहायता  उपलब्ध  कराती  इन  योजनाओं  के  नाम  हैं--क्षि
 लयों  की  स्थापना  और  विकासਂ  तथा  कृषि  अनुसंघान  प्रायोजताਂ  ।

 विश्वविद्यालयों  की  स्थापता  और  विकासਂ  जिसका  उद्देश्य  शैक्षणिक  कार्यक्रमों  के

 लिए  संरचनात्मक  सुविधाओं  का  विकास  करना  के  लिए  दी  जाने  वाली  सहायता  राशि
 प्रत्येक  विश्वविद्यालय  द्वारा  प्रस्तुत  की  जानी  वाली  विकास  संबंधी  योजनाओं  के  आधार  पर
 रित  की  जानी  है  ।

 कृषि  अनुसंधान  प्रायोजना  के  अन्तर्गत  दिये  जाने  वाले  अनुदान  की  राशि  समीक्षात्मक

 रिपोर्ट  द्वारा  मालूम  किये  गये  संसाधनों  और  भविष्य  की  आवश्यकताओं  के  आधार  पर  निश्चित  की
 जाती

 महुआरों  के  बच्चों  फो  शिक्षण  सुलिधायें

 2209.  श्री  जो०  देवरशाय  नायक  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  निकट  भविष्य  में  मछुआरों  के  बच्चों  को  शिक्षण  सुविधा  देने
 का  और

 गदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?
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 कृषि  मंत्रालय  में  शाज्य  संत्री  मुल्लापलली  :  और  केन्द्र
 सरकार  के  पास  केवल  मछुआरों  के  बच्चों  के लिए  स्कूल  खोलने  के  लिए  कोई  कार्यक्रम/योजना  नहीं  है  ।

 तथापि  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  अन्य  समुदाय  के  बच्चों  के.साथ-साथ  मछुआरों  के  बच्चों  की  शिक्षा  को

 सुविधाजनक  बनाने  के  लिए  स्कूल  खोलते  हैं  ।

 कर्नाटक  से  इलेक्ट्रामिक  टेलोफोन  एक्सचेंज

 2210.  श्रीमती  बासव  राजेश्वरी  :  कया  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कर्नाटक  में  अब  तक  कुल  कितने  इलैक्ट्रोनिक  एक्सचेंज  स्थापित  किए  गए  और

 चालू  वर्ष  के  दौरान  जिलावार  ऐसे  कुल  कितने  एक्सचेंजों  की  स्थापना  का  विचार  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  पीौ०  बो०  रंगयया  :  कर्नाटक  में  31-7-1991
 की  स्थिति  के  अनुसार  हलेक्ट्रानिक  एक्सचेंजों  की  कुल  संख्या  384  है  ।

 1991-92  के  दौरान  391  इलेक्ट्रानिक  ठेलीफोन  एक्सचेंज  संस्थापित  करने  का

 प्रस्ताव  है  :--

 जिलावार  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :---

 1.  मांडिया  वि  20

 2.  तुमकुर  .  19
 3.  कोलार  रि  न  र  19
 4.  देगनगिरी  .  .,  .  .  13
 5.  हासन  प  न  ि  20

 6.  बेल्लारी  वि  13

 7.  रायचूर  धि  17
 8.  बीजापुर  .  19

 9.  .  *  *  27

 10.  कारवाड़  .,  *  23

 11.  कोडागू  .  32

 12.  चिकमगल्र  .  .  .  34

 13.  शिमोगा  .  बे  .  21
 14.  मैसूर  .  *  .  *  24

 15.  मंगेलूर  )  न  41

 16.  धारवाड़  धि  18

 17.  ब्लगांव  . .  धि  .  20

 18.  ब्गलूर

 योग  ॒  391

 78



 a

 _17
 1913  प्रश्तों के लिखित  उत्तर

 फसल  बीसा  योजना

 2212.  श्री  फूल  चन्द  वर्मा  :
 श्री  राभेश्वर  पाटीदार  :

 क्या  कृषि  मन्‍्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  ऋण  न  लेने  वाले  किसानों  को  भी  ब्यापक  फसल  बीमा  योजना
 का  लाभ  देने का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  योजना  को  इस  प्रकार  लागू  करने  का  है  जिससे  जिन
 किसानीं  की  फसल  का  बीमा  कराया  गया  है  उन्हें  उनके  कुल  वास्तविक  नुकसान  का  मुआवजा  मिल
 सके  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 (३)  इस  व्यापक  फसल  बीमा  योजना  को  अभी  तक  किन  राज्यों  में  लागू  किया  गया  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापललो  :  से  ऋण  न  लेने
 वाले  किसानों  के  लिए  व्यापक  फसल  बीमा  योजना  में  विस्तार  करने  अथवा  हसे  इस  ढंग  से  क्रियान्वित

 *  करने  कि  उसके  तहत  शामिल  किसानों  को  उनके  द्वारा  उठाई  गई  वास्तविक  कुल  हानि  के  लिए
 की  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 व्यापक  फसल  बीमा  योजना  के  तह॒त  क्षतिपूर्ति  करने  की  प्रणाली  फसल  के
 की  लागत  पर  आधारित  इसे  ऋण  से  जोड़  दिया  गया  बीमित  राशि  फसल  ऋण  का
 100  प्रतिशत  है  जो  प्रति  किसान  10,000  रुपए  की  सीमा  के  अध्याधीन  है  ।

 1985  से  अब  तक  19  राज्यों  ने  अर्थात्‌  हिमाचल

 जम्मू  और  कश्मी  मध्य  राजस्थान
 उत्तर  पश्चिम  बंगाल  और  अंडमान  और  निकोबार  दमन  और

 पाण्डिचेरी  और  दिल्‍ली  के  संघ  शासित  क्षेत्रों  मे ंएक  या  एक  से  अधिक  मौसम  में  फसल  बीमा
 योजना  लागू  की  गई  है  ।

 आतंकवादियों  का  रिहा  किया  जाना

 2213.  भ्री  पी०  सी०  थामस  :  क्या  गृह  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गत  एक  वर्ष
 के  दौरान  जम्मू  और  कश्मीर  तथा  असम  में  आतंकवादियों  द्वारा  अपहृत  किए  गए  व्यक्तियों  को

 मुक्त  कराने  के  बदले  में  राज्यवार  और  संगठन-वार  कितने  आतंकवादी  रिहा  किए  गए  ?

 संसदीय  कार्य  संज्ालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  गृह  मंत्रासय  में  राज्य  मंत्री  एस०  एस०
 :  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 S./91— 504/L.S./91  79



 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर  8  1991

 दरदर्शन  के  सहानिदेशक  पर  आतंकवादियों  का  प्राणघातक  हमले  का  प्रयास

 2214.  प्रो०  ्रशोक  झानन्दराव  देशमुख  :  क्‍या  गृह  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  में  दिल्ली  में  दूरदर्शन  महानिदेशक  पर  आतंकवादियों  ने  एक  प्राणघातक  हमला
 किया  था  जिसमें  उन्हें  चोट  आई  और  उनकी  कार  का  ड्राइवर  मारा

 क्‍या  अपराधियों  को  पकड़  लिया  गया  और

 दूरदर्शन  तथा  आकाशवाणी  के  दिल्ली  तथा  अन्य  स्टेशनों  पर  दूरदर्शन  और
 वाणी  कमंचारियों  को  पर्याप्त  सुरक्षा  प्रदान  करने  के  लिए  कौन  से  विशेष  सुरक्षा  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ?

 संसदोय  कार्ये  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०एम०
 :  जी  श्रीमान्‌  ।  13  1991  को  लगभग  9.20  पूर्वाह्‌  न  को  दिल्ली  दूरदशेन

 के  महानिदेशक  की  जान  लेने  की  कोशिश  की  जिससे  वे  और  उनके  दो  सुरक्षा  कामिक  जख्मी  हो
 गए  और  उनका  ड्राईवर  मारा  गया  ।

 जी  श्रीमान्‌  ।

 दिल्‍ली  में  आकाशवाणी  और  दूरदर्शन  के  आठ  अधिकारियों  को  व्यक्तिगत  सुरक्षा  प्रदान
 की  गई  है  और  दिल्‍ली  में  आकाशवाणी  और  दूरदर्शन  के  3  कार्यालयों  को  सशस्त्र  गार्ड  उपलब्ध

 कराए  गए  भारत  सरकार  ने  राज्य  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  कि  वे  दूरदशन  और  आकाशवाणी
 में  काये  कर  रहे  अधिकारियों  के  लिए  उचित  सुरक्षा  उपाय  राज्य  सरकार  से  यह  अनुरोध  भी
 किया  गया  है  कि  वे  दूरदर्शन  और  आकाशवाणी  के  परिसरों/उपकरणों  कीः  सुरक्षा  के  लिए  एहतियात
 बरतें  ।

 सिचाई  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  के  लिये  केन्द्रीय  सहायता
 न

 2215.  श्री  नुरूल  इस्लाम  :  क्‍या  जल  संसाधन  मन्त्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 असम  में  कुल  सिंचाई  योग्य  क्षेत्र  और  सिचित  क्षेत्र  कितना

 पिछले  तीन  वर्षों  के दौरान  सिंचाई  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  के  लिए  विभिन्‍न

 राज्यों  को  वर्ष-बार  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  दी

 क्‍या  सरकार  का  इस  उद्देश्य  हेतु  असम  तथा  अन्य  पूर्वोत्तर  राज्यों  को और  अधिक  धन

 राशि  देने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संवंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्रों  विशाचरण  :  भूमि  उपयोग  आंकड़ों  (1987-88

 के  असम  में  कुल  सिंचाई  योग्य  तथा  सिंचित  क्षेत्र  क्रशः  3229  हजार  हेक्टेयर
 *

 और  572  हजार  हेक्टेयर  है  ।
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 17  1913  )  प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  सिचाई  परियोजनाओं  के  क्रियान्वयन  के  लिए  सभी
 संघ  शासित  क्षेत्रों  क ेलिए  योजना  परिव्यय  निम्तवत  है  :--

 रुपए  मे ं)

 . .  ि  :  .  -  3659.88
 योजना  वि  वि  वि  के साथ  योजना  3657.87

 आयोजित याथिक योजना  वि  वि  आधार पर  वि  इस समय  3876.06

 और  योजना  आवंटनों  का  निर्णय  राज्य  सरकारों  के  साथ  योजना  आयोग  में
 आयोजित  याथिक  योजना  विचार-विमर्श  के  आधार  पर  किया  जाता  इस  समय  असम  और

 उत्तर-पूर्वी  राज्यों  को  प्रदान  की  जाने  वाली  अतिरिक्त  धनराशि  की  मात्रा  ज्ञात  नहीं  है  ।

 गुजरात  में  गेहूं  और  चावल  का  उत्पादत

 गुजरात में चावल  श्री  रतिलाल  कालीदस  वर्मा  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गुजरात
 में  गत  तीन  वर्षों  के दौरान  कितनी  मात्रा  में  गेहूं  और  चावल  का  उत्पादन  हुआ  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापलली  :  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान

 गुजरात  में  चावल  और  गेहूं  का आकलित  उत्पादन  निम्नलिखित  है  :

 मीटरी  टन  )

 फसल  गंगा बाढ़ नियम्तण बोर्ड  2217. सोहस्मव welt ग्रशरफ फातमी : क्या जल संसाधन TA यह बताने की  कृपा

 चावल  वि  8.66  जल संसाधन dealt (भो विद्याचरण शुक्ल) : (क) गंगा उप बेसिन राज्यों में बाढ़,  कटाव

 गेहूं  वि  वि  वि  योजनाएं तैयार  करने तथा उन्हें

 *अनंतिम रूप से आकलित । गंगा बाढ़ नियम्तण बोर्ड सोहम्मद भ्रली ग्रशरफ फातमी : क्या जल संत्ताधन मन्‍्त्री यह बताने की कृपा करेंगे गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड स्थापित करने के क्या उद्देश्य हैं बोर्ड ने बिहार में आज तक क्या कार्य किया और इस बोर्ड के सदस्यों का ब्यौरा क्‍या है ? जल संसाधन पंत्नी विद्याचरण : गंगा उप बेसिन राज्यों में कटाव और जल निकास समस्याओं से निपटने के लिए एकीकृत योजनाएं तैयार करने तथा उन्हें क्रियान्बित करने के वास्‍्ते बोर्ड का गठन किया गया था ।



 :
 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  8  1991

 (a)  बिहार  में  सभी  नदी  प्रणालियों  के  बाढ़  प्रवन्ध  की  विस्तृत  योजनाएं  तैयार  कर  ली  गई  हैं  ।

 इस  बोड्ड  के  अध्यक्ष  केद्रीय  जल  संसाधन  मन्‍्त्री  सात  गंगा  बेसिन  राज्यों  के  मुख्य
 दिल्ली  के  उप  भूतल  रेल  और  कृषि  मंत्रालयों  के  केन्द्रीय  मनत्नी  और

 योजना  आयोग  के  सदस्य  इसके  सदस्य  हैं  तथा  गंगा  बाढ़  नियंत्रण  आयोग  के  अध्यक्ष  इसके  सदस्य  सचिव

 हैं  ।

 पूर्व  प्रधानसंत्री  की  नेपाल  पाता

 2218.  भी  साईसल  मरास्डी  :  क्‍या  विदेश  मन्‍्त्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्वे  प्रंघान  मन्त्री  ने  1991  के  दौरान  नेपाल  की  यात्रा  की

 यदि  तो  द्विपक्षीय  मामलों  पर  नेपाली  नेताओं  के  साथ  हुई  उनकी  वार्ता  का  क्‍या
 परिणाम

 क्या  उस  यात्रा  के  दौरान  दोनों  देशों  के  बीच  किसी  समझौते  पर  भी  हस्ताक्षर  किए

 गए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 विदेश  संत्री  साधव  सिह  :  जी  हां  ।

 भारत के  प्रधान  मन्त्नी  तथा  नेपाली  नेताओं  के  बीच  विभिन्‍न  हिपक्षीय  क्षेत्रीय  तथा
 दोनों  देशों  के  हितों  से  संबंध  रखने  वाले  अन्तर्राष्ट्रीय  मसलों  पर  बातचीत  हुई  थी  ।  परस्पर

 दायक  द्विपक्षीय  सहयोग  को  तेज  करने  के  लिए  कई  महत्वपूर्ण  उपायों  पर  सहमति  हुई  द्विपक्षीय

 आध्िक  सहयोग  का  एक  व्यापक  कार्यक्रम  तैयार  करने  के  लिए  एक  उच्च-स्तरीय  टास्क  फोर्स  का  गठन

 किया  गया  ।  जहां  तक  जल  संसाधन  का  प्रश्न  इस  बात  पर  सहमति  हुई  कि  करनाली

 और  पंचेश्वर  की  प्रमुख  परियोजनाओं  के  संबंध  में  विस्तारपूर्वक  विचार-विम्श  किया  जाएगा  और

 इसके  उपरान्त  1991  में  भारत-नेपाल  जल-संसाधन  उपायोग  इस  प्रएन  की  सर्वांग  समीक्षा

 करेगा  ।  भारत  ने  अपनी  सहायता  से  चलाई  जा  रही  अर्थात्‌  काठमाण्डु  क ेबीर  हस्पताल
 में  पलंगों  की  संड्या  300  से  बढ़ाकर  500  करना  स्वीकार  किया  ।  हमने  नेपाल  की  इच्छा  के  अनुसार
 तीसरे  देश  के  नागरिकों  के  लिए  सीमा  पर  पारगमन  के  तीत  और  रास्ते  खोलना  स्वीकार  इन
 सभी  निर्णयों  पर  अमल  शुरू  करं  दिया  गया

 जी  तहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 फल  आगानों  का  विकास

 2219.  ओर  रामेश्बर  पाटोदार  :  क्‍या  कृषि  मन्द्वी  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  <

 फल  बागानों  के  विकास  के  लिए  छोटे  किसानों  को  क्या  प्रोत्साइन  दिए  जाते

 82



 AZ  1913  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर nS  फसरफरफफफसलफफल  सफसफफ  कफ  स  उस ससससससससइ--ीास:ी::स सस  सन  इनक  न  ne re i
 क्या  सरकार  का  धनी  किसानों  को  फल  बागातों  की  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  में  छूट

 देने  का  विचार  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 ब्रदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  :

 ,  क्षति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लापलली  :  भारत  सरकार
 समेकित  बागवानी  विकास  के  लिए  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  एक  योजना  कार्यान्वित  कर  रही  है  जिसके  तहत
 फलों  की  उर्वरक  और  कीटनाशी  दवा  जैसे  आदान  सहायूय  दरों  पर  दिये  जाते  योजना  का
 कार्यान्वयन  करते  समय  राज्य  सरकारों  को  विशेष  तौर  पर  छोटे  और  सीमान्त  किसानों  की  पहचान
 करने  के  लिए  सलाह  दी  गई  सहायूय  दरों  पर  आदानों  की  आपूर्ति  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों
 की  अपनी  योजनायें  हैं  जितकी  दर  भिन्‍न-भिन्‍न  राज्यों  तथा  भिन्‍न-भिन्‍त  फसलों  के  लिए  अलग-अलग

 है  ।

 से  (a)  भूमि  राज्य  का  विषय  हैं  और  भूमि  जोतों  की  अधिकतम  सीभा  पर  लागू
 होने  वाले  कानून  राज्य  के  कानून  भारत  सरकार  की  भूमिका  सलाहकार  की  तरह  भूमि
 जोतों  की  अधिकतम  सीमा  से  सम्बन्धित  कानूल  और  भूमि  सुधार  के  विभिन्‍न  पहलुओं  के  सम्बन्ध

 मे

 राज्यों  को समय-समय  पर  मार्गेदर्शी  सिद्धास्त  जारी  किये  जाते  समृद्ध  उत्पादकों  के  बगीचों  की
 *  जोतों  की  अधिकतम  में  छूट  देने  क ेलिए  इस  समय  कोई  भी  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 अयोध्या  में  राम  मन्दिर  का  निर्माण

 2220.  भरी  कमला  मिथ  मधुकर  :  क्‍या  गृह  मन्‍्त्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विश्व  हिन्दू  परिषद  ने  अयोध्या  में  श्रीराम  मन्दिर  के  निर्माण  पर  कार्यवाही  करने
 के  लिए  18  1991  की  समय  सीमा  निर्धारित  की  है

 थदि  तो  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  और

 विवाद  सौहादंपूर्ण  ढंग  से  सुलझाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  उठाये  गए  कदमों  का
 ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  तथा  गृहू  मंजालय  में  राज्य  मंत्री  एम०एम०
 से  मामला  त्यायाधीन  है  और  मुद्दा  प्राथमिक  रूप  से  उत्तर  प्रदेश  राज्य  सश्कार

 संबंधित  इस  बारे  में  केतत्र  सरकार  को  उत्तर  प्रदेश  राज्य  सरकार  से  कोई  भी  पत्न  प्राप्त  नहीं  -

 हुआ  है  ।

 मास्‍्कों  में  दों  भारतोय  विद्यार्थियों  हारा  भात्महत्या

 2221.  भी  सृत्मुंजय  सायक  :  क्या  बिदेश  मन्ती  मह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि °
 क्या  दो  भारतीय  विद्यार्थियों  ने  मास्को  के  एक  होटल  में  तथाकथित  रूप  से  आत्महत्या

 की  और
 ह
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 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर  8  1991

 यदि  तो  इस  संबंध  में  पूरा  ब्यौरा  प्राप्त  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये

 विदेश  मंत्री  माधवलिह  सोलंफी  )  :  मास्को  स्थित  भारतीय  राजदूतावास  ने  8
 1991  को  सरकार  को  यह  सूचना  दी  थी  कि  बताया  गया  है  कि  श्री  संजय  शौडिल्य  ने  कुमारी  शालिनि

 गोयल  के  साथ  6  1991  को  मास्को  में  उसके  होस्टल  में  पांचवीं  मंजिल  पर  स्थित  उसके  कमरे
 से  कूदकर  आत्म  हत्या  करने  की कोशिश  की  बाद  में  दुर्भाग्य  से चोट  के  कारण  इन  दोनों  की  मृत्यु
 हो  गई  ।

 मास्को  स्थित  भारतीय  राजदूतावास  संबद्ध  सोवियत  प्राधिकारियों  के साथ  निरन्तर
 सम्पर्क  बनाए  हुए  है  ताकि  इस  बात  का  सुनिश्चय  हो  सके  कि  इस  दुखद  घटना  के  संबंध  में  उच्ति  जांच

 पड़ताल  हो  रही  सोवियत  प्राधिकारियों  ने  इन  मृतकों  की  विस्तृत  शव  परीक्षा  की

 पड़ताल  की  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  है  ।

 सेत्री  और  सहयोग  संबंधी  भारत-लोबियत  संधि

 2222.  भी  रवि  राय  :  क्‍या  बिदेश  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  वर्ष  1971  में  की  गई  मैत्री  और  सहयोग  सम्बन्धी  भारत-सोवियत
 जो  1991  में  समाप्त  होने  जा  रही  क ेनवीकरण  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  अब  तक  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 बिदेश  संत्रो  साधव  सिह  :  ओर  भारत-सोबियत  मंत्री
 और  सहयोग  संधि  के  अनुच्छेद  11  के  अनुसार  इस  संधि  की  वैधता-अवधि  अगले  पांच  वर्ष  के  लिए  स्वयं

 बढ़  जाएगी  ।

 जल  स्रोतों  के  संबंध  में  भारत-मेपाल  वार्ता

 2223.  श्री  मबल  किशोर  राय  :  क्‍या  जल  संत्ताधन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 जल  ज्रोतों  के  संबंध  में  भारत-नेपाल  उप  आयोग  की  1991  में  दूसरी  बैठक
 में  हुई  द्विपक्षीय  वार्ता  का  ब्यौरा  क्या  और

 आगामी  बैठक  कब  तक  होने  की  संभावना  है  *

 जल  संसाधन  मंत्री  विद्याघरण  :  पंचेश्वर  और  करनाली  परियोजनाओं
 पर  अध्ययन  पूरे  सीमा  पर  नदी  तटबंधों  के  विस्तार  को  संयुक्त  रूप  से  अन्तिम  रूप  देते  तथा
 नेपाल  में  बाढ़  पूर्वानुमान  केद्वों  की  शीघ्र  स्थापना  करने  के  लिए  सहमति  हुई  थी  ।

 भारत  और  नेपाल  की  आपसी  सुविधाजनक  तारीख  को  अगली  बैठक  आयोजित  की
 जाएगी  ।
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 भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिसिटेड  के  एकीकृत  इस्पात  संयंत्रों  का  आधुनिकोकरण

 2224.  भरी  भाग्ये  गोवर्धन  :  क्‍या  इस्पात  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  के  एकीकृत  हस्पात  संयंत्रों  के
 करण  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई

 इस  पर  विदेशी  मुद्रा  सहित  कुल  कितनी  राशि  खर्च  होने  का  अनुमान

 क्‍या  इनके  आधुनिकीकरण  के  बाद  देश  इस्पात  के  मामले  में  आत्म-निर्भर  हो

 आधुनिकीकरण  का  काम  कब  तक  पुरा  होने  की  संभावना  है  ?

 इस्पात  संत्रालय  के  राज्य  भन्‍त्री  संतोष  मोहम  :  और  स्टील
 अथारिटी  आफ  इंडिया  लि०  के  चार  एकीकृत  इस्पात  कारखासों  की  आधुनिकीकरण
 योजनाओं  की  स्थिति  निम्नानुसार  है

 दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  की  आधुनिकीकरण  परियोजना  कार्यान्वयनाधीन  कार्य  के  कुछेक
 पैकेजों  के  सम्बन्ध  में  प्रगति  निर्धारित  समय-सूची  के  अनुसार  नहीं  फिर  भी  सम्पूर्ण  परियोजना
 को  समग्र  रूप  से  पूरा  करने  की  निर्धारित  1993  का  पालन  किया  जाएगा  ।

 योजना  के  लिए  स्वीकृत  निश्चित  लागत  अनुमान  2667.6  करोड़  रुपये  है  जिसमें  685  करोड़  रुपए
 विदेशी  मुद्रा  है  ।

 राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  क ेआधुनिकीकरण  को  दो  चरणों  में  किया  जा  रहा
 जिसमें  9  स्वदेशी  पेकेज  को  1993  तक  पूरा कर  लेने  की  संभावना  में
 15  स्वदेशी  तथा  5  अन्तर्राष्ट्रीय  पैकेज  15  स्वदेशी  पैकेजों  में  से  10  पैकेजों  से  संबंधित  आडंरों

 को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  अन्तर्राष्ट्रीय  पैकेजों  के  लिए  बोलियों  की  जांच  की  जा  रही
 चरणना  के  पूरा  होने  की  संभावित  तारीख  1995  राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  के

 आधुनिकीकरण  की  स्वीकृत  लागत  2461  करोड़  रुपए  है  जिरामें  396  करोड़  रुपए  की  विदेशी

 मुद्रा

 बोकारो  इस्पात  संयंत्र  में  हाट  स्ट्रिप  मिल  के आधुनिकीकरण  और  सतत  ढलाई  सुविधाओं  की
 स्थापना  करने  के  लिए  1096  करोड़  रुपए  को  अनुमानित  जिसमें  483  करोड़  र०  की  विदेशी

 मुद्रा  भी  शामिल  का  एक  प्रस्ताव  इस  समय  सरकार  के  विचाराधीन  संभावना  है  कि
 तिकीकरग  का  यह  कार्य  आईर  देने  के  35  माह  की  अवधि  के  भीतर  पूरा  हो  प्रस्तावित
 योजना  के  संबंध  में  निवेश  संबंधी  भिर्णय  अभी  लिया  जाना  है  |

 इसको  के  बनेपुर  वर्क्स  के  प्रस्तावित  आधुनिकीकरण  के  लिए  विभिन्‍न  विकल्पों  की  सरकार

 इस  समय  जांच  कर  रही  निवेश  संबंधी  निर्णय  शी  क्र  ही लिए  जाने  की  संभावना  इस  परियोजना
 को  पूरा  होने  में  लगभग  5  वर्ष  लगेंगे  ।
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 आधुनिकीकरण  किए  जाते  के  फलस्वरूप  एकीकृत  इस्पात  संयंत्रीं  के  उत्पादन  में  पर्याप्त

 बुद्धि  होगी  ।  फिर  देश  में  लोहे  और  इस्पात  की
 कुछ

 विशेष  श्रेणियों  की  मांग  और  उपर्लब्धता
 में  अन्तर  रह  सकता  है  ।

 क्ारणण्ड  विवाद

 2225.  श्री  भाग्ये  गोवर्धन  :  क्‍या  गृह  मन्‍्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 झारखण्ड  राज्य  के  सृजन  की  मांग  के  संबंध  में  वातचीत  किस  स्तर  पर

 क्या  सरकार  निकट  भविष्य  में  इस  विषय  पर  संबंधित  पार्टियों  स ेआगे  बातचीत  करने
 पर  बिचार  कर  रही  ओर

 ....  उपर्युक्त  मांग  से  प्रभावित  क्षेत्रों  मे ंबेहतर  शासन  उपलब्ध  कराने  के  लिए  कया  पर्याप्त
 कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 «.  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०एस०  :

 झारद्ण्ड  मामलों  की  समिति  द्वारा  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  के  बाद

 ब्रिहार  के  अनेक  राजनैतिक  दलों  तथा  बिहार  सरकार  के  बीच  विचार-विमर्श  भारखण्ड  मुद्दे
 का  अ्यवहा ये  हल  निकालने  के  लिए  उपायों  का  पता  लगाने  की  दृष्टि  से  राज्यं  सरकार  के  साथਂ
 निरन्तर  सम्पर्क  बनाए  हुए  है  ।

 ».-..  ब्रिहार  सरकार  के  प्रश्नाधीन  क्षेत्र  क ेविकास  की  गति  को  तेज  करने  और  लोगों  को

 बेहतर  सन्तुष्टि  प्रदान  करने  के  लिए  उपाय  किए  गए  हैं  ।

 दाससजोड़ी  में  एल्यूसिनियम  संयंत्र  के  लिये  करुणे  अाक्साइट  की  मांग

 2226.  श्री  के०  प्रधानी  :  क्‍या  काम  मन्तो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 »  फ्सा  उड़ीसा  में  स्थित  कोरापुट  में  कछचे  बाक्साइट  का  उत्पादन  दामनजोड़ी  स्थित

 यूमिनियम  संयंत्र  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जान  संतालय  के  राज्य  संत्री  बलराम  सिंह  :  दामनंजोड़ी
 डि्रत  नाल्‍कों  के  एल्यूमिना  संयंत्र  को  पंचपटमाली  की  गृहीत  खान  से  बाक्साइट

 प्राप्त  होता  ६स  खात  की  क्षमता  24  लाख  टन  वाधिक  जो  इस  एल्यूमिना  संयंत्र  की  आवश्यकता

 को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  चालू  वर्ष  1991-92  के  एल्यूमिना  संयंत्र  को  अपनी
 कता  का  बाम्साइट  प्राप्त  करने  में  कोई  कठिताई  नहीं  हुई  ।
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 उड़ीसा  के  बालासोर  जिले  में  दृरसंचार  सुविधाओं  का  घिकास

 3327.  डा०  कालतिकेश्वर  पात्र  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  क्षमता-वार  ब्यौरा  क्या  है  और  उड़ीसा  के  बालासोर  जिले  में
 30  1991  को  प्रतीक्षा  सूची  में  कितने  आवेदक

 कया  सरफार  की  बालासोर  जिले  में  दूरसंचार  सुविधाओं  में  विस्तार  करने  कौ  कोई
 योजना  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  सें  उप-मंत्रो  पौ०  बी०  रंगयया  मायश  )  :  30-6-91  की  स्थिति
 के  अनुसार  बालासोर  जिले  में  विभिन्‍न  प्रकार  के  टेलीफोन  एक्सचेंजों  के  ब्योरे  उनकी  सज्जित  क्षमता

 तथा  प्रतीक्षा-सृची  में  दर्ज  व्यक्तियों  के  नाम  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 जी  हां  ।

 1991-92  के  दौरान  उड़ोसा  के  बालासोर  जिले  की  महत्वपूर्ण  वृरसंचार  विकास

 योजनाएं  हस  प्रकार  हैं  :--
 जा

 ——  25  लाइनों  की  क्षमता  वाले  स्ट्रोजर  किस्म  के  चार  नए  एक्सचेंज  चालू  करना  ।

 --  ग्राम  पंचायत  मुख्यालयों  में  रेडियो  स्कीम  के  अध्सर्गत  75
 तथा  ओपर  वायर  मेडिया  पर  5  लम्बी  दूरी  के  सार्वजनिक  टेलीफोन  खोलना  ।

 —  4  नए  एक्‍्सचेंजों  का  विस्तार  :--

 --  बोलासोर  का  288  लाइनों  तक  वर्ष  इस  एक्सचेंज  का  बिस्तार  किया

 जाचुका
 --  भवद्रक  का  188  लाइनों
 --  चन्दावाली  तथा  रेमूना  का  88  लाइनों
 --  बालीपाल  64  पोर्ट  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  के  स्थान  पर  128  पोर्ट  इलेक्ट्रानिक

 एक्सचेंज  लगाना  ।
 --  छोटे  आकार  के  लगभग  13  इलेक्ट्रो-मेकेनिकल  एक्सचेंजों  के

 स्थान  पर  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  लगाना  ।
 --  बालासोर  और  भव्रक  स्ट्रोजर  एक्सचेंजों  के  स्थान  पर  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  लगाना  ।

 --  लगभग  400  नए  टेलीफोन  कनेक्शन  प्रदान  करना  ।

 --  अपेक्षित  संचारण  माध्यम  चालू  किए  जाने  के  पश्चात्‌
 बासुदेवपुर  तथा  तिहडि  में  एसग्टी०  डी०

 सेवा  शुरू  करना  ।

 तथा  रेमूमा  में  इस  वर्ष  एस०टी०डी०  प्रदान  कर  दी  गई  है  ।)
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 उड़ीसा  के  बालासोर  जिले  में  30-6-1991  की  स्थिति  के  अनुसार  टेलीफोन  एक्सचेंजों  का

 क्रम  टेलीफोन  एक्सचेंज  का  नाम  टाइप  सज्जित  क्षमता  प्रतीक्षा  सूची
 oa)

 ्‌ौ:८
 2८  _

 1.  बालासोर
 ॥

 Cia  ८  ॥86  :

 :  2.  अदरक  900  96...
 3.  चान्दोपुर  इलेक्ट्रानिक  384  शून्य
 5.  बस्ता  88  शून्य
 5.  चत्दाबाली  88  4

 6.  जालेश्वर  176  4
 7.  राजनिलगीरी  176  श्न्य
 8.  सोरो  88...  ्
 9.  रेमूना  88...  शून्य

 11.  बालीपाल  56.  शून्य

 12.  बन्त  56  शल्य
 13.  देहूर्दा  56  श्न्य
 14.  तिहिडी  56  शून्य
 15.  अरनपाल  स्ट्रोजर  25  2
 16.  बासुदेवपुर  50  2

 17.  बौनसाडिया  -..  25  श्श्य
 18.  भन्दरी  पोखरी  25
 19,  बी०टी०पुर  50

 20.  चअन्दनेश्वर  50
 20.  धामनगर  इलेक्ट्रानिक  56  श्त्य
 22.  धूसुरी  स्ट्रोजर  25  -

 22.  गोपालपुर
 हर  25  शून्य

 23.  गंडीवेड  50.  श्न्य
 24.  घंटेश्वर  25  6
 25.  खैरा  इलेक्ट्रानिक  25  श्न्य
 26.  कूपड़ी  25  श्न्य
 27.  बी०  जी०  पुर  इलेंक्ट्रानिक  56  श्न्य
 28.  नग्रारम॑  स्ट्रोजर  25  एून्‍्य
 29.  पिरहाट  25  शून्य
 30.  रसूलपुर  50  शून्य
 32.  शनीताल  -  25.
 32.  सिमूलिया  25  2
 33.  रुपसा  ...

 लेक  नि

 25  शून्य
 34  शजाड  ै

 ै
 ५-५  इलकट्रॉलिक  6008  छुय
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 काज्‌  की  खेती

 2228.  भरी  कोइ्डडीकुनोल  सुरेश  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  वर्ष  1990-91  के  दौरान  काजू  की  कितनी  खपत  हुई  है  तथा  कितना  निर्यात
 किया

 उक्त  अवधि  के  दौरान  राज्यवार  काजू  का  उत्पादन  और

 इस  वर्ष  केरल  में  कितने  अतिरिक्त  क्षेत्ञ  में  काजू  की  खेती  किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 कृषि  संत्ालय  सें  राज्य  मंत्री  मुल्लापललो  :  अंनुमाने  है  कि

 1999-91.  के  दौरान  देश  में  कच्चे  काजू  की  खपत  लगभग  1.63  लाख  मीटरी  टन  थी  -  और

 इसी  अवधि  के  दौरान  कच्चे  काजू  के  रूप  में  काजू  की  गिरी  का  निर्यात  2.0  लाख  मीटरी  टन  था  ।

 1990-91  के  दोरात  काजू  क्वा  राज्यवार  उत्पादव  निम्नलिखित  है  :--

 राज्य
 गा  है

 उत्पादन

 .  हि  _  ('000  मीटरी

 1.  केरल  .  दि  ग  वि  .  142.1
 2.  कर्नाटक  .  *  -  *  हि  25.8

 3.  आन्ध्र  प्रदेश  पि  वि  :,  दि  व  378

 4.  तमिलनाडु  .  वि  वि  .  लय  12.5

 5.  गोवा  न  .  नि  -  नि  ०  14.1

 6.  महाराष्ट्र  .  वि  वि  .  .  29.5

 7.  उड़ीसा  we  -»  >  .  न  . |  29.1

 8.  पश्चिम  बंगाल  ०  .  ».  .  3.4

 9.  त्रिपुरा  «  हा  .  .  0.3

 योग  :  294.6

 1991-92  के  दौरान  भारत  में  समेकित  काजू  विकास  के  लिए  केन्द्रीय  क्षेत्र  के  कार्यक्रम

 के  तहत  केरल  में  क्लोतल  सामग्री  का  रोपण  करके  काजू  की  खेती  के  तहत  200  हैक्टे०  अतिरिक्त  क्षेत्र

 लाने  का  प्रस्ताव  इसके  अतिरिक्त  केरल  सरकार  का  इस  वर्ष  के  दोरान  राज्य  क्षेत्र  के  क्षेत्र  बिस्तार

 कार्यक्रम  के  तहत  1000  हैक्टे०  क्षेत्र  लाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 केरल  में  पामਂ  की  छोती

 |  2229.  ओ  कोड्डोकुनील  सुरेश  :  क्‍या  क्षषि  मन्ती  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  पामਂ  का  और  अधिक  वृक्षारोपण  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;  .

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और
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 केरल  में  गत  तीन  वर्षों  क ेदोशन  आयल  पाम  के  फलों  का  कितना  उत्पादन  हुआ  ?

 कृषि  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  समुल्लापहली  :  जी  हां  ।

 कुट्ठानाड़  की  कारी  भूमि  में  5000  हैक्टे०  क्षेत्र  पर आयल  पाम  को  लगाने  का  प्रस्ताव
 इस  प्रस्ताव  प्रायोगिक  योजना  के  रूप  में  कारी  भूमि  पर  आयल  पाम  के  200  हैक्टे०  क्षेत्ष  का

 विकास  करने  की  व्यवस्था  है  ।

 आयल  पाम  इंडिया  केरल  के  बागानों  में  पिछले  तीन  वर्षों  क ेदौरान  उत्पादित
 आयल  पामभ  फलों  का  ध्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :---

 1988-89  89  दि  वि  .  10,400  400  मिखियन  मीटरी  टन

 1989-90  नि  वि  «  10,353  353  मिलियन  मीटरी  टन

 1990-91  .  वि  «  12,424  मिलियन  मीटरी  टन

 केरल  को  कोॉल्लम  जिले  में  एस०टी०डी०  की  सुविधा

 2230,  थी  फीड्डोफतील  सुरेश  :  कया  संचार  मन्ती  धह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संघ  सरकार  का  विचार  केरल  के  कोललम  जिले  में  विभिन्‍न  टेलीफोन  एक्सत्रेंजों
 में  एस०टी०डी०  की  सुविधा  प्रदान  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 इस  संबंध  में  क्या  कार्रवाई  की  गई  है  2

 संचार  संत्रालय  में  उप-मंत्री  पी०बी०  रंगयूया  जी  आने  वाले

 वर्षों  के  दौरान  एस०टी०डी०  सुविधा  उत्तरोत्तर  की  जाएगी  ।

 कोल्लम  जिले  के  निम्नलिखित  स्थानों  में  1991-92  के  दौरान  एस०टी०डी०  सुविधा
 प्रदान  करने  की  योजना  है  :

 ओजिरा  और  पथनापुरम

 आवश्यक  अवसंरचना  तैयार  की  जा  रही  है  ।

 राजस्थान  में  खाश्ान्तों  का  उत्पादन

 2231.  भरी  दाऊ  श्याल  जोशी  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राजस्थान  में  म्वार  और  बाजरे  के  उत्पादन  में  कमी

 भाई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 90



 17  1913  प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर See  थ कल  तन  तन  तन  फल  ee  '>सजत>नन-++त--पननन-+म+नम«+
 सरकार  मे  श्ाआ्वन्म  उत्पाद  में  गिरायट  के  रुख  को

 दूर  करने  के  लिए  कया  कदम  उठाये

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतलापल्ली  :  नहीं  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 खाद्यान्नों  का  उत्पादन  और  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  राजस्थान  राज्य  को  महायता
 देने  हेतु  एक  विशेष  खाद्यान्न  उत्पादन  कार्यक्रम--गेहूं  और  भक्‍्का  तथा  पिछले  तीन  वर्षों  से
 कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  ।

 केरल  को  सिचाई  परियोजनाएं

 2232.  थी  ठी०  जे०  अंजलोज  :  बया  जल  संसाधन  मन्‍्त्री  यह  श्रताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  के  पास  केरल  की  विचाराधीन  सिंचाई  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या
 और

 |
 इन  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  देने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  तथा  इन्हें  कब  तक

 स्वीकृति  प्रदान  की  जाएगी  ?

 जल  संसाधन  भग्जी  बविद्याचरण  और  केन्रीय  जल  आयोग  में  केवल

 एक  परियोजना  जर्थात्‌  इडमालयार  सिंचाई  परियोजना  विचाराधीन  है  ।

 17.85  करोड़  रुपए  अनुमानित  लागत  की  इंडमालयार  सिंचाई  परियोजना  रिपोर्ट  समसे

 पहले  1976  में  केल्द्रीय  जल  आयोग  में  प्राप्त  हुई  थी  ।  परियोजना  प्रस्ताव  पर  टिप्पणियां

 अनुपालन  हेतु  राज्य  सरकार  को  भेजी  गई  थी  ।  राज्य  सरकार  ने  1985  में  सूचित  किया

 कि  इस  परियोजना  का  मूल्यांकन  किया  जा  रहा  इसके  पश्चात्‌  67.40  करोड़  रुपए

 अनुमानित  लागत  की  एक  संशोधित  जिसमें  27500  हेक्टेयर  क्षेत्र  को  लाभान्वित  करने  की

 परिकल्पना  कौ  गई  जून  1990  में  प्राप्त  हुई  थी  ।  राज्य  सरकार  से  1990  में  विस्तृत
 जांच  हेतु  इसकी  स्वीकार्यता  निश्चित  करने  के  लिए  स्पष्टीकरण  भेजने  का  अनुरोध  किया  बथा

 इसकी  राज्य  सरकार  की  टिप्पणियों  की  अनुपाशना  और  परियोजना  की  तकनीकी-आर्थिक

 व्यवहायेता  स्थापित  करने  में  शीध्रता  करने  पर  निर्भर  करती  है  ।

 बिहार  में  अध्ाक  जानों  को  बन्द  करना

 2233.  और  भुबनेश्वर  प्रसाद  शहता  :  क्या  खाल  मन्‍्ती  यह  अताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  बिहार  में  अधिकतर  अप्रक  द्यानों  को  बन्द  कर  दिया  गया  है  ।
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 यदि  तो  तत्संबंधी  व्यौरा  क्या  है  और  इसके  परिणामस्थरूप  कितने  श्रमिक  बेरोजगार
 .  ही  गये

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  संबंध  में  कोई  जांच  करने  का  और

 सरकार  ने  इन  खानों  पर  दुबारा  काम  शुरू  करने  तथा  बे  रोजगार  हुए  श्रमिकों  को
 गार  देने  के  लिए  वया  कदम  उठाये  हैं  अथवा  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  सनन्‍्ती  बलराम  सिह  से  जानकारी  एकत्र
 की  जां  रही  है  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 बिहार  में  सिंचाई  के  अस्तर्गेत  भूमि  क्षेत्र

 2234.  भी  सुवलेश्बर  प्रसाद  मेहता  :

 करी  घिजय  कमार  यादव

 क्या  जल  संसाधन  मनन्‍्त्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बिहार  में  खेती  योग्य  भूमि  का  कुल  क्षेत्र  कितना  और

 इस  भूमि  का  कुल  कितना  प्रतिशत  भाग  अब  तक  सिंचाई  के  अन्तर्गत  लाया  गया  है  ?

 जल  संसाधन  मन्‍्त्री  विद्याचरण  और  विहार  का  कुल  कृषि  योग्य

 क्षेत्र  11  248  हजार  हेक्टेयर  सिंचाई  सुविधाओं  के  अन्तगंत  वर्ष  1990-91  तक  लाया  गया  सकल
 क्षेत्र  8,  452  हजार  हेक्टेयर  जो  कृषि  योग्य  क्षेत्र  का  75.14  प्रतिशत  है  ।

 सू-सम्पत्ति

 ह
 2235.  भी  सुशील  चन्रा  वर्मा  :  या  कषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 छोटे  और  सीमांत  किसानों  के  पास  भू-सम्पत्ति  की  प्रतिशतता  कितनी  है  और  में
 यास्तत्र  में  कितने  क्षेत्र  पर  खेती  की  जाती  और

 देश  में  छोटे  और  सीमांत  किसानों  द्वारा  लगभग  कितने  विक्रय  बेशी  -
 खाद्याननों  का

 उत्पादन  किया  जाता  है  और  कुल  विक्रय  बेशी  खाद्यान्तों  के  प्रति  इसकी  प्रतिशतता  कितनी है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मरत्री  मुल्लापललोी  :  कृषि  संगणना  198
 86  के  परिणामों  के  अनुसार  छोटे  और  सीमान्त  किसानों  की  संक्रियात्मक  जोतों  का  प्रतिशत  देश  में
 संक्रियात्मक  जोतों  की  कुल  संख्या  का  18.4  और  57.8  देश  में  छोटे  और  सौंमास्स

 का  कुल  खेती  वाला  क्षेत्र  क्रमशः  206.3  लाख  है

 सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।
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 आतप्न  प्रदेश  में  एस०टी०डी०  सुविधा
 2236.  औ  जे०  लोक्का  राज  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  .

 इस  समय  आंध्र  प्रदेश  के  कितने  शहरों  में  एस०टी०डी०  सुविधा  उपलब्ध  और

 अगले  वर्ष  के  दौरान  कितने  शहरों  में  यह  सुविधा  प्रदान  करने  का  विचार  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप-मम्त्री  पी०  बी०  रंगयया  :  आन्ध्र  प्रदेश  में  इस

 समय  117  शहरों  में  एस०्टी०्डी०  सुविधा  है  ।

 91-92  के  दौरान  25  शहरों  को  यह  सुविध्रा  प्रदान  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 दाद्यान्न  उत्पादन

 2237.  भी  जे०  जोक्का  राव  :  कया  कवि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  देश  में  इस  समय  अनाज  आदि  की  वास्तविक  मांग  और  उत्पादन
 का  ब्यौरा  क्‍या  और

 पिछले  दो  वर्षों  क ेदोरान  चावल  और  गेहूं  का  कितनी  माज्ना  में  निर्यात  और  आयात
 गया  2..

 ..  कृषि  मंत्रालय  में  रात्य  मन्‍्द्री  सुल्लापल्लो  :  1990*%  के  दौरान
 देश  में  मोटे  अनाज  तथा  कुल  अनाजों  की  वास्तविक  जिन्स  प्रवाह  के  दृष्टिकोण  पर
 आधारित  निवल  द्वारा  इस  प्रकार  है  :--

 मीटरी

 निवल  उत्पादन

 फसल  उपलब्धता  ph  5
 सकल  निवल

 खाक्ल  66.99  74.05  68.49

 गेहूं  *  39.07  49.65  “  43:64

 मोटे  अनाज  कि
 कुल  अनाज  पु  *

 डी०जी०सी०आई०  और  एस०  द्वारा  जारी  किए  गए  अनन्तिम  आंकड़ों  के  अनुसार
 तथा  के  दौरान  गेहूं  और  चावल  का  निर्यात  सथा  ऑयात  निम्नलिखित  रहा  है

 सु  मात्रा  मीटरी  टन  में  )

 ० पी निर्यात आयात . - ५ * ७. 5.27 0.66 का 4.22 5.44 - गेहूं 0.66 - 0.40 ५ लिए तदनुरूपी उत्पादन वर्ष से संबंधित है । 93
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 विदेशी  कब्ले  में  भारतोय  क्षेत्र

 2238.  श्री  दाऊ  दयाल  जोशी  :  क्या  विदेश  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हमारे  देश  में  कौन-कौन  से  क्षेत्र  देश-वार  विदेशों  के  कब्जे  में  और

 सरकार  ने  गत  तीन  वर्षो  के  दौ  रान  ऐसे  क्षेत्रों  को  वापस  पाने  के  लिए  क्या  प्रभावी  कदम
 उठाये  हैं  ?

 घिदेश  मन्त्री  माधजासह  :  भारतीय  राज्य  जम्मू  एवं  कश्मीर  के  कुछ
 हिस्से  पाकिस्तान  और  चोन  के  कर्ज  में  जम्मू  एवं  कश्मीर  राज्य  क ेलगभग  78,000  वर्ग  कि०
 मीटर  क्षेत्र  पर  इस  समय  पाकिस्तान  का  कठजा  जम्म्‌  एवं  कश्मीर  के  राज्य  का लगभग  38,000
 दर्न  किलोमीटर  क्षेत्र  चीन  के  कब्जे  में  इसके  अतिरिक्त  1963  के  तथाकथित  चीन-पाकिस्तानी

 के  अन्त्गंत  पाकिस्तान  अधिकृत  कश्मीर  में  करीब  5120  बर्ग  किलो  मीटर  भारतीय
 क्षेत्र  गैर  कानूनी  तौर  पर  पाकिस्तान  ने  न्ञीन  को  दे  दिया  है  ।

 जहां  तक  पाकिस्तान  का  सवाल  है  सरकार  ने  अनेक  मौकों  पर  यह  बात  दोहराई  है
 कि  उसने  जम्मू  और  कश्मीर  में  हमारे  जिस  इलाके  पर  गर  कानूनी  कठ्जा  कर  रखा  है  वह  उसे  छोड़  दे  ।

 सरकाश  शिमला  समझौते  के  अन्तर्भल  कश्मीर  के  मसले  के  अन्तिम  समाक्षासਂ  के  लिए  दोनों  देशों  के
 निरधियों  के  बीच  बातयीत  के  लिए  त॑  यार  है  बशतें कि  पाकिस्तान  पहले  आतंकवाद  का  समर्थन  बन्द  कर
 दे  और  ऐसा  करके  हस  सरह  का  माहौल  पंदा  करे  कि  जिसमें  बातचीत  के  कोई  सार्थक  परिणाम

 सरकार  यह  मानती  है  कि  च्ीस  के  साथ  सभी  मतभेदों  और  समस्याओं  को  शांतिपूर्ण  बातचीत
 के  द्वारा  सुलझाया  जाना  सीमा  के  सवाल  के  तकंसंगत  और  परस्पर  स्वीकार्य  समाधान
 के  लिए  किसी  ऐसे  समझौते  तक  पहुंचने  के  लिए  दोनों  पक्ष  प्रयास  कर  रहे  हैं  जो  दोनों  देशों  के  राष्ट्रीय
 हितों  के  और  राष्ट्रीय  भावनाओं  के  अनुरूप  हों  ।  इस  विशिष्ट  उद्देश्य  के  लिए  भारत  चील-संयुक्स
 कार्यकारी  दल  का  गठन  किया  गया  है  !

 शाउप्र  प्रदेश  को  अतिरिक्त  त्फान  राहत  सहायता

 2239.  भी  बसलछोय  अंडारू  :  क्‍या  कथलि  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  आंध्र  प्रदेश  को  उस  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  कितनी
 रिक्‍स  धनराशि  की  क्लीय  सहायता  दी  गई  जो  स्थिति  वहां  1990  में  तटबर्ती  क्षेत्रों  के  तूफानग्रस्त
 होने  के  कारण  उत्परन  हुई  और

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  आंध्र  प्रदेश  में  तूफान  राहत  उपायों  स ेकितने  किसान
 न्बित  हुए  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मुल्लापल्ली  :  वर्ष  1990-91  के

 लिए  राज्य  आपदा  राहत  कोष  में  केन्द्रीय  अंशभदाल  के  तौर  पर  64.50  करोड़  रफ्ए  की  शशि  निर्मकत
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 करने  के  अलावा  केन्द्र  सरकार  ने  1990  के  चक्रबात  के  कारण  उत्पन्न  हुई  स्थिति  का  सामना
 करने  के  लिए  आन्भ्र  प्रदेश  सरकार  को  निम्नलिखित  अतिरिक्त  सहायता  दी  :---

 1.  आपदा  राहत  कोष  से  अप्रिम  .  हि  61.16  करोड़  रुपए
 2.  प्रधान  मंत्री  के  राष्ट्रीय  राहत  कोष  से  सहायता  .  वि  2.00  करोड़  रुपए
 3.  भारतीय  जनता  के  प्राकृतिक  आपदा  न्यास  से  सहायता  .  1.37  करोड़  रुपए

 राज्य  सरकार  द्वारा  किये  गये  राहत  उपायों  से  4.07  लाख  छोटे  और  सीमान्त  किसानों
 को  लाभ  मिला  है  ।

 आफ  प्रदेश  में  तट  रेखा  के  साथ-साथ  ज्वारीय  तटबंध  का  निर्माण

 2240.  थ्री  वत्तात्रेय  बंडार  :  क्या  जल  संसाधन  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  संघ  सरकार  को  बार-बार  आने  वाले  चक्रवातों  से  होने
 वाली  क्षति  को  रोकने  के  लिए  तट  रेखा  के  साथ-साथ  तटबंध  का  निर्माण  करने  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव
 भेजा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  संध  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 जल  संताधन  भन्द्री  विद्याचरण  :  और  वार-बार  चक्रवातों  से

 होने  वाली  क्षति  को  रोकने  के  वास्ते  तटीय  रेखा  के  साथ  ज्वारीय  तटबंध  के  निर्माण  का  कोई  प्रस्ताव
 केन्द्रीय  जल  आयोग  में  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।  काकीनाडा  बन्दरगाह  के  निकट  उप्पडा  गांव  में

 समुद्र  तट  पर  कटाव  को  रोकने  के  लिए  65  लाख  रुपए  के  अनुमानित  लागत  की  एक  स्कीम  1991
 में  प्राप्त  हुई  जांच  के  टिप्पणियां  अनुपालन  के  लिए  1991  में  आंध्र  प्रदेश  सरकार
 को  भेज  दी  गई  हैं  ।

 सम्पत्ति  कर  सुधार-संबंधी  मल्होता  समिति  की  सिफारिशों  का  कार्यास्थबन

 2241.  क्री  मदन  लाल  ख़ुराना  :  क्‍या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  नगर  निगम  ने  1991  में  दिल्ली  में  बड़ी  संख्या  में  सम्पत्ति  के  मालिकों

 को  अत्यधिक  बढ़े  हुए  सम्पत्ति  कर  के  बिना  इसका  कोई  आधार  बताए  जारी  किए  और

 क्‍या  सरकार  का  सम्पत्ति-मालिकों  को  राहत  प्रदान  करने  के  लिए  सम्पत्ति  कर  को

 पक्ति-संगत  बना  कर  मल्होत्रा  समिति  की  सिफारिशों  को  लागू  करने  का  विचार  है  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्जो
 :  नगर  निगम  प्राधिकारियों  ने  सूचित  किया  है  कि  उन्होंने  दिल्ली  में  बड़ी  संख्या  में

 संपत्तियों  के मालिकों  को  बिना  आधार  बताए  अत्याधिक  बढ़े  हुए  सम्पत्ति  कर  के  नोटिस  जारी  नहीं

 किए  हैं  ।
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 सम्पत्ति  कर  के  लिए  उपयुक्त  ढांचे  और  इसे  लागू  करने  के  लिए  उचित  प्रक्रिया  की

 सिफारिश  करने  के  लिए  गठित  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  दिल्‍ली  प्रशासन  को  दे  दी  निगम  निकायों
 को  शासित  करने  वाले  कानूनों  में  उचित  विधायी  परिवर्तन  लाने  के  एक  प्रस्ताव  पर  दिल्ली  प्रशासन
 विचार  कर  रहा  है  ।

 *  दिल्‍ली  में  होटल  और  गैस्ट  हाउस

 2242.  श्री  कालका  दास  :  कया  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  के  शंकर  नगर  और  पहाड़॒गंज  क्षेत्रों  मे ंचलाये  जा  रहे
 होटलों  और  गैस्ट  हाउसों  का  ब्यौरा  क्‍या

 इनमें  से  लाइसेंसशुदा  और  लाइसेंस  रहित  होटलों  तथा  गैस्ट  हाउसों  का  ब्यौरा  क्या

 और
 |

 लाइसेंस  रहित  होटलों  और  गैस्ट  हाउसों  को  बन्द  करने  के  लिए  क्या  कंदम  उठाये  गए
 हैं  अथवा  उठाते  का  प्रस्ताव  है  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  तथा  गृह  मंत्रालय  सें  राज्य  संत्री  एम  ०एम०  :

 इन  क्षेत्रों  में  चल  रहे  होटलों  और  अतिथि  गृहों  की  संख्या  निम्न  प्रकार  है  :

 ग्ेटल  अतिथि  गृह  जोड़

 करोल  बाग  है  ५  |  32  24...  56
 राम  नगर  ि  *  ि  25  14  39

 शंकर  नगर  *  न  न  ण्ग्य  ता
 -

 पहाड़  गंज  दि  वि  वि  34  60  94

 इन  क्षेत्रों  में  लाइसेंस  प्राप्त  और  लाईसेंस  रहित  और  अतिथि  गृहों  की  संख्या
 निम्न  प्रकार  है  :

 लाईसेंस  प्राप्त  लाईसेंस  रहित
 a rT]  tO

 होटल  अतिथि  गृह  अतिथि  गृह
 करोल  बाग  .  ॒  5  10  27
 राम  नगर  पि  न  3  22  13
 शंकर  नगर  .  कि  --  --  लता

 पहाड़  गंज  ब  9  5  25  55

 अनधिकृत  और  लाईसेंस  रहित  होटल/अतिथि  गृहों  का  स्थानीय  पुलिस  द्वारा  ससमस-समय
 पर  चालान  किया  जाता  इनको  बन्द  करने  के  लिए  न्यायालय  में  भी  आवेदन  किया  गया  है  ।
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 सूख  के  कारण  मृत्यु  के  मांमले

 2243.  भरी  राजनाथ  सोनकर  शास्म्री  :
 श्री  मुझूल  वासनिक  :
 शी  सत्युंजय  नायक  :
 श्री  गोपीनाथ  गजपति  :
 क्री  गोविंद  चस  मुंडा  :.

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  के  सूखा  प्रवण  फूलबती  और  बोलनगीर  जिलों  में  भूख  के  कारण

 मृत्यु  के  कई  मामले  हुए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 इन  जिलों  से  देश  के  अन्य  हिस्सों  में  जाने  वाले  व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी  और

 .  इन  व्यक्तियों  की  निम्ततम  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  क ेलिए  कौन  से  राहत  उपाय
 -  तथा  विकासात्मक  योजनाएं  शुरू  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 |

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मुल्लापलली  :  से  जानकारी

 एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 भरी  राजीव  गांधी  की  हत्या  के  बाद  वंगे

 2244-  थभ्री  दत्तात्नेय  बंडार  :
 श्री  वी०  शोभनाद्रोश्वर  राव  वाडडे  :

 क्या  गृह  मन्‍्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  श्री  राजीव  गांधी  की  हत्या  के  बाद
 देश  के  विभिन्‍न  विशेषकर  आन्ध्र  प्रदेश  में  दंगे  भड़क  उठे

 क्या  दंगों  के  दौरान  हुए  जानमाल  की  क्षति  का  कोई  मूल्यांकन  किया  गया

 (1)  यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  विशेषकर  आन्ध्र  प्रदेश  में  कितने  लोग  मारे  गए  तथा  सम्पत्ति
 का  अनुमानित  नुकसान  कितना

 क्या  इस  संबंध  में  कोई  मुआवजा  दिया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संसदीय  काय॑  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम  ०एम०  :
 जी  श्रीमान्‌  ।  देश  के  कुछ  भागों  से  हिंसा  की  कुछ  घटनाएं  सूचित  की  गई  ।

 से  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासतों  स ेसूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा
 पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 ह
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 प्राथमिकता  के  ह्माधार  बर  टेलोफोस  कनेकशम

 2245.  भ्री  राजनाथ  सोनकर  क्‍या  संचार  मन्ती  30  1990  के  अतारांकित
 प्रश्न  सं०  3564  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिनांक  1  1989  से  30  1990  के  बीच  मंत्रियों  और  संसद
 सदस्यों  की  सिफारिशों  पर  प्राथमिकता  के  आधार  पर  मंजूर  किए  गए  टेलीफोत  कनेषशतों  के  बारे  में
 अपेक्षित  जानकारी  प्राप्त  कर  ली  गई  और

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप-मस्ञो  पी०  बी०  रंगयया  :

 ।  1989  से  30  1990  की  अवधि  के  दौरान  मंत्रियों  और  संसद  सदस्यों
 की  सिफारिशों  पर  बिना  बारी  प्राथमिकता  के  आधार  पर  कुल  785  टेलीफोन  कनेक्शन  मंजूर  किये
 गये  थे  ।

 केम्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  दिललो  में  अवेध  निर्माण  की  जांच

 2246.  भी  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्‍या  मृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  21  1991  के  इंडियन  एक्सप्रेस  में
 प्रोष  इनटू  इललीनल  कंस्ट्रक्शनਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  के  उन  कर्मचारियों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनके
 विरुद्ध  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  जांच  शुरू  की  गई  और

 उस  जांच  की  वर्तमान  स्थिति  क्या  है  और  अवैध  निर्माण  को  गिराने  के  लिए  क्या

 बाही  की  गई  है  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मस्ती  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम  ०एम०  जैकब  )  :

 जी  श्रीमान्‌  ।  इंडियन  एक्सप्रैस  के  दिनांक  21  1991  के  अंक  में
 प्रोष  इनटू  इललीगल  कंस्ट्रक्शनਂ  शीर्षक  से  समाचार  प्रकाशित  हुआ  ।

 ओर  भगवान  दास  रोड  पर  एक  बहुमंजिली  रिहायशी  काम्पलंक्स  में  अनधिकृत
 निर्माण  के  संबंध  में  एन०डी०एम०सी०  के  कुछ  अधिकारियों  के  विरुद्ध  एक  शिकायत  की  केन्द्रीय  जांच

 ब्यूरो  प्रारंभिक  जांच  कर  रहा  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  ने  सूचित  किया  है  कि  दिल्‍ली  उच्च
 न्यायालय  द्वारा  इन्हें  गिराने  के  विरुद्ध  जारी  स्थगन  आदेश  को  ध्यात  में  रखते  हुए  अनधिकृत  निर्माण
 को  हटाने  की  कार्रवाई  स्थगित  कर  दी  गई  है  ।

 दिल्‍ली  में  आतंकवादी  घटनाएं

 2247.  भौ  मदन  लाल  खुराना  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 गत  तीन  महीनों  के  दौरान  दिल्ली  में  आतंकवादी  घटनाओं  में  कितने  व्यक्ति  घायल

 हुए  ओर  मारे  गये  और
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 उन  घटनाओं  में  भारे  गये  और  घायल  हुए  व्यक्तियों  के  निकट  संबंधियों  को
 कितनी  राशि  मुआवजे  के  रूप  में  दी  गई  है  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  एस०एम०  :
 पिछले  तीन  माह  के  दौरान  दिल्‍ली  में  आतंकवादी  घटनाओं  में  मारे  गये  और  जब्मी

 हुए  व्यक्तियों  की  संख्या  निम्नलिखित  है  :

 मारे  गए  जख्मी  हुए

 1991  र  कि  कि  हि  3  9
 1991  .  .  ५  रि  6  59

 1991  .  वि  ४  वि  1  19

 दिल्‍ली  प्रशासत  ने  मारे  गए  और  जख्मी  हुए  लोगों  के  निकटतम  संबंधी  को  अब  तक

 3,  24,  000  रुपए  राशि  का  मुआवजा  दिया  है  ।

 दिल्‍ली  पुलिस  हारा  चलाथा  गया  अभियान

 2248.  भरी  मदस  लाल  जुराता  :  क्‍या  गृह  मन्त्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  पुलिस  द्वाया  पुलिस  थानों  में  बम  विस्फोट  की  घटनाओं  के  बाद  अपते  विभाग
 की  जांच  करने  हेतु  चलाए  गए  अभियान  के  क्या  परिणाम

 क्या  इन  जांच  के  आधार  पर  किसी  पुलिस  कर्मी  को  बरखास्त  किया  गया  है  अथवा  किसी

 पुलिस  कर्मी  को  चेतावनी  दी  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संत्तदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मरत्री  तथा  गृह  मंग्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम  ०एम०  जेकब )  :

 से  राजोरी  गाडेन  और  तिलक  नगर  के  पुलिस  थानों  में  10-4-1990  को  बस

 विस्फोट  एक  कांस्टेबल  तथा  उसके  एक  को  मामले  में  लिप्त
 पाया  गया  ।  उप-निरीक्षक  को  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  है  तथा  कान्स्टेबल  )  को  निलम्बित

 कर  एक  नामी  अपराधी  धोषित  किया  गया  है  ।

 राजस्थान  के  कोटा  जिले  में  टेलोफोत  कनेक्शनों  की  प्रतोक्षा  भृथी

 2249.  भी  दाऊ  दयाल  जोशी  :  क्‍्यः  संचार  मन्त्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कोटा  झह्दर  में  1991  तक  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  प्रतीक्षा  सूची  में  श्रेणीवार

 कुल  कितने  व्यक्ति

 (a)  ओ०वाई०टी०  गोजना  के  अन्तर्गत  टेलीफोन  विभाग  द्वारा  कुल  कितनी  धनराशि

 एकल्न  की  गई  और  उस  राशि  पर  कितना  ब्याज  दिया  गया
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 प्रतीक्षा  सूची  के  आवेदकों  को  कब  तक  टेलीफोन  कनेक्शन  मिलने  की  सम्भावना  है  और
 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गए

 क्‍या  सरकार  का  में  एक  नया  टेलीफोन  एक्सचेंज  खोलने  का  विचार  और

 (5)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  पी०बी०  रंगयया  :  कोटा  शहर  में
 1991  तक  प्रतीक्षा  सूची  में  दर्ज  व्यक्तियों  की  श्रेणीवार  कुल  संख्या  निम्नानुसार  हैः

 वाई०  टी०  विशेष  सामान्य  कुल

 37&  397  5566  6337

 ओणू्वाई०टी०  श्रेणी  की  प्रतीक्षा  सूची  में  दर्ज  व्यक्तियों  से  विभाग  द्वारा  कुल  रु०

 22,  44,000  वसूल  किए  गए  हैं  और  इस  राशि  पर  प्रोद्भूत  ब्याज  को  टेलीफोन  प्रदान  करते  समय
 समायोजित  कर  दिया  जाता  है  ।

 कोटा  शहर  की  वर्तमान  प्रतीक्षा  सूची  को  1994  तक  क्रमिक  रूप  से  निपटाए
 जाते  की  संभावता  इसके  लिए  निम्नलिखित  कार्यक्रमों  की  योजना  है  :

 (i)  1992-93  में  5000  लाइनों  वाला  नया  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  चालू  करने  की
 योजना  है  ।

 (ii)  1993-94  में  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  में  3000  लाइमों  का  विस्तार  करने  की
 योजना

 और  ($)  जी  हां  ।

 कोटा  में  1992-93  में  5000  लाइनों  वाला  एक  नया  इलेक्ट्रानिक  टेलीफोन  एक्सचेंज
 स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 कश्मीर  से  प्रधात

 2250.  भ्री  दाऊ  दयाल  जोशी  :
 भी  राम  सलगीता  सिभ्  :
 भरी  अस्ता  जोशी  :

 ह
 क्या  गृह  मन्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरातं  कश्मीर  घाटी  से  कितने  व्यक्ति  देश  के  अन्य  भागों  में  चले
 गये

 सरकार  द्वारा  इन्हें  प्रदान की  गई  सुविधाओं  तथा इन  पर  आज  तक  खर्च  की  गई  राशि

 का  शीर्षवार  ब्योरा  क्‍या  :
 हु
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 कश्मीर  घाटी  से  व्यक्तियों  के  अन्यत्  चले  जाने  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम
 उठाये

 ह

 क्या  सरकार  द्वारा  उठाये  गये  कदमों  के  परिणामस्वरूप  आज  तक  भाटी  में  कोई  अ्यक्सि
 वापस  आया

 (8)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 घाटी  से  बाहर  गये  इन  व्यक्तियों  का कब  तक  धाटी  में  पुनर्वास  कर  दिए  जाने  की
 संभावना  है  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  संज्ालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०एम०  :
 से  घाटी  से  बाहर  जम्मू  और  दिल्ली  में  कश्मीरी  प्रवासियों  का  पंजीकरण

 वर्ष  1990  से  प्रारम्भ  हुआ  वर्ष  1990  के  दौरान  जम्मू  और  दिल्‍ली  में  69,000  प्रवासी  परिवार

 पंजीकृत  किए  गए  थे  और  1991  तक  72,000  से  अधिक  परिवार  पंजीकृत  ये  ।

 2.  जम्मू  में  प्रवासियों  को  प्रति  व्यक्ति  को  10  रुपए  प्रति  दिन  की  दर  से  नकद  सहायता
 दी  जा  रही  है  बशर्तेकि  यह  राशि  चार  या  इससे  अधिक  व्यक्तियों  वाले  प्रति  परिवार  के  हिसाब  से  प्रति

 माह  1,000  रुपए  से  अधिक  न  इसके  अतिरिक्त  प्रति  व्यत्रित  को  प्रति  माह  9०  किलो
 2  किलो  आटा  और  1  किलोग्राम  मुफ्त  राशन  और  उपलब्धता  के  आधार  पर  सरकारी

 टेस्टों  मे ंआवास  दिया  जा  रहा  है  ।  मृपत  चिकित्सा  कम्बल  इत्यादि  भी  दिए  गए  हैं  ।

 3.  दिल्‍ली  शिविरों  से  बाहर  रहे  प्रवासियों  को  प्रति  व्यक्ित  प्रति  माह  200  रुपए  की

 नकद  राहुत  दी  जा  रही  है  बशर्त ेकि  यह  राशि  4  या  इससे  अधिक  सदस्यों  याले  प्रति  परिवार  को  800

 रुपए  से  अधिक  न  हो  ।  जो  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  स्थापित  शिविरों  में  रह  रहे  हैं  उन्हें  प्रति  व्यक्ति

 प्रति  माह  की  दर  से  125  रुपए  दिए  जा  रहे  बशतेंकि  यह  राशि  4  या  इससे  अधिक  सदस्यों  वाले

 प्रति  परिवार  को  प्रति  माह  500  रुपए  से  अधिक  न  हो  ।  इसके  अलाबा  एक  समय  खाना  पकाने
 के  बतेन  और  बिस्तर  और  500  रुपए  की  कीमत  का  महीने  भर  का  राशन  भी  दिया  जाता  शिविरों

 में  दलों  के  नियमित  दौरों  की  व्यवस्था  भी  की  गई  है  ।

 4.  कालेजों  और  व्यवसायिक  संस्थानों  में  बच्चों  के  बँंक  और  डाक  बचत
 खातों  के  छुट्टियों  के  पेंशन  के  भुगतान  और  जीवन  बीमा  निगम  के  दावों  इत्यादि
 के  त्वरित  निपटान  के  निदेश  भी  जारी  किए  गए  हैं  ।

 5.  जम्मू  और  कश्मीर  सरकार  ते  सूचित  किया  है  कि  नकद  सहायता  के  भुगतान  पर  वर्ष

 1990-91  के  दौरात  35.65  करोड़  रुपए  और  1991-92  के  दौरान  आज  तक  18  करोड़  रुपए
 '

 की  राशि  व्यय  की  गई  ।  इसी  प्रकार  मुफ्त  राशन  वितरण  पर  1990-91  के  दौरान  8.60  करोड़
 रुपए  व्यय  किए  गए  जबकि  1991-92  के  दौरान  आज  तक  6  करोड़  रुपए  खर्च  किए  गए  ।  दिल्‍ली

 प्रशासन  ने  1990  और  1991  (30  जून  के  दौरान  प्रवासियों  को  नकदे  राहत  देने  पर

 3,79,  50,873  रुपए  खर्च  किए  ।

 6.  प्रवास  को  रोकने  के  लिए  संवेदनशील  समुदायों  की  सुरक्षा  का  कार्य  घाटी  में  कानून  और

 व्यवस्था  बनाए  रखने  की  समग्र  योजना  में  सम्मिलित  है  और  इन  लोगों  की  घनी  आबादी  वालले  क्षेत्रों
 में  अ्धंसेनिक  बलों  की  गश्त  बढ़ा  दी  गई  है  ।

 हा
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 हालांकि  प्रवासी  परिवारों  के  स्थायी  रूप  से  थाटी  को  वापस  लौटने  के  बारे  में  कोई  रिपोर्ट
 नहीं  जम्मू  और  कश्मीर  सरकार  से  इन  प्रवासियों  का  चरणवद्ध  रूप  से  घाटी  में  लौटने  के  लिए  योजना
 बनाने  को  कहा  गया  है  ।

 मए  टेलीफोन  कमेक्शन

 2251.  श्री  राजबोर  सिह  :  क्‍या  संचार  मन्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  वर्ष  अप्रैल  के  दौरान  कितने  टेलीफोन  कनेक्शन  मंजूर  किए  गए  थे  और  उनमें  से
 किसने  टेलीफोन  लगाए  गए  और

 शेष  टेसीकोन  कमेक्‍्शनों  की  स्वीकृति  कब  तक  दिये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप-मरक्तो  पी०  वी०  रंगयूया  :  1991  के
 दौरान  बिना  बारी  के  आधार  पर  मंजूर  किए  मए  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  संख्या  5,480  है  ।  इनमें
 से  संस्थापित  किए  जा  चुके  टेलीफोनों  की  संख्या  के  संबंध  में  जानकारी  क्षेत्रीय  यूनिटों  स ेएकत्रित  की  जा

 रही  है  और  वह  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 जिन  लोगों  को  बिना  बारी  के  आधार  पर  ये  टेलीफोन  कर्मेक्शन  मंजर  किए  गए  हैं  उनके
 टेलीकोन  कनेक्शन  विभागीय  औपचारिकताओं  पर  अमल  करने  के  बाद  और  तकतोकी  रूप  से  *व्यवहाय॑
 होने  पर  उत्तरोत्तर  रूप  से  संस्थापित  किये  जाएंगे  ।

 इस्पात  संयंत्नों  में  दानेदार  सलग  का  उत्पादन

 2252.  श्री  राजवीर  सिह  :  कया  इस्पात  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1988-89  और  1989-90  के  दौरान  इस्पात  संयंत्रों  में  दानेदार  सस्‍लग  का
 कितना  उत्पादत  हुआ

 उक्त  जवधि  के  दौरान  सीमेंट  उत्पादन  के  कितनी  मात्रा  में  दानेदार  स्‍लग  की  सप्लाई
 को  और

 सीमेंट  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  इसकी  गुगवत्ता  में  सुधार  करने  हेतु  सरकार  ने
 क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 इस्पात  मंत्रालय  के  द्राज्य  सच्छी  सन्‍्तोष  सोहम  और  वर्ष  1988-89
 तथा  1989-90  के  दौरान  एकीकृत  इस्पात  संयंत्रों  मे ंदानेदार  धातुमल  के  उत्पादन  तथा  सीमेंट  संयंत्रों
 को  की  गई  उसकी  सप्लाई  का  ब्यौरा  निम्नानुसार  है  :--

 दानेदार  धातुमल

 उत्पादन  सीमेंट  संयंत्र  को  की  गई  सप्लाई

 संयंत्र  hee  ss
 1988-89  1989-90  1988-89  1989-90

 बोकारो  इस्पात  संयंत्र  ,  .  361592  305474  346556  245017
 भिलाई  इस्पात  संयंत्र  .  .  1145000  1104000  1151000  1005000

 राउरकंला  इस्पात  संयंत्र  वि  195840  197809  192727  197036

 बर्नपुर  वि  171640  200540  179854  200844
 टाटा  आयरन  एण्डस्टील  HO  362854  355077  365329  327307
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 17  4943  प्रस्सों  क ेलिखित  उच्चर

 दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  में  धातुमल  के  ग्रेनुसेशन  रौ  सूविधाएं  कहीं  हैं  इसलिए  1988-89

 व्रथा  1989-90  के  दौरान  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  द्वारा  सीमेंट  निर्माण हेतु क्रमशः  241900  टन  तथा

 240360  टन  मोलटेन  ब्लास्ट  फर्नेस  स्‍लैम  की  सप्लाई  की  मई  ।

 जहां  धातुमल  की  गुणवत्ता  में  कमी  वहां  गुणवत्ता  में  सुधार  लाने
 क ेलिए  किये  जा

 रहे  उप्ात्नों  में  य ेशामिल  हैं  हाउंस  स्लैग  प्रेनुलेशन  सुविधाओं  कौ  चरणबद्ध  स्थापता  तथा
 कच्ची  अ्यमग्री  की  गृणवत्ता  सुधार  ।

 रु  स्पंज  आयरन  संयंत्र

 22253.  श्री  राजबीर  सिह  :  क्‍या  इस्पात  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  देश  में  कार्यरत  स्पंजे  आयरन  संयंत्रों  की  संख्या  कितनी  है  और  किंतने
 धघीन  हैं  और  वे  कित-किन  स्थानों  पर

 क्‍या  सरकार  का  उत्तर  प्रदेश  में  एक  स्पंज  आयरन  संयंत्र  की  स्थापना  का  विचार
 और

 यदि  तो  ये  कहां  स्थापित  किया  जाएगा  और  इसकी  क्षमता  कितनी  होगी  ?

 इस्यात  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  सत्तोष  मोहन  :  6  स्पंज  लोहा  संयंत्र
 प्रचालनरत  हैं  और  लगभग  14  नये  संयंत्र  कार्यान्वयन  के  अन्तर्गत  हैं  ।  इन  संयंक्षों  की  स्थान-स्थिति
 संलग्न  विवरण  में  दर्शाई  गई  है  1

 ..  उत्तर  प्रदेश  में  स्पंज  लौहा  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  सरकार  का
 कोई  प्रस्ताव  नहीं  एक  निजी  उद्यमी  उत्तर  प्रदेश  के  सुलतानपुर  जिले  में  जगदीशपुर
 में  9  लाख  टन  वार्षिक  क्षमता  का  एक  स्पंज  लोहा  संयंत्र  कार्यान्वित  कर  रहा  है  ।

 विवरण

 स्पंज  लोहा  संयंत्षों  की  स्थान-स्थिति

 विद्यमान  इकाईयां

 राज्य  का  नाम  जिले  का  नाम  संयंत्रों  की  संख्या
 a

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  वि  वि  न  नि  खम्मम  एक
 2.  उड़ीसा  न  ध  ध  ि  क्योंझर  दो
 3.  बिहार  .  .  .  .  सिहभूम  एक
 4.  महाराष्ट्र  कि  वि  पि  .  भण्डारा  एक
 5.  गुजरात  .  न  रि  कि  सूरत  एक

 504/L.S./91—14



 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  ्ः  8  1991

 कार्यान्‍्वयनाधोन  नये  स्पंज  लौह  संयंत्र

 राज्य  जिला  संयंत्रों  की  संडया

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  .  .  .  विजयानगरम  एक
 नालगोण्डा  एक

 2.  मध्य  प्रदेश  हद  ०  ०  वि  रायगढ़  एक
 बिलासपुर  तीन

 दुगे  एक
 रायपुर  दो

 3.  तमिलनाडु  मु  .  :  .  सेलम  एक
 4.  कर्नाटक  कि  नि  नि  .  बेलारी  एक
 5.  महाराष्ट्र  .  नि  .  रायगढ़  तीन
 6.  उत्तर  न  .  Loe  सुल्तानपुर  एक

 विशाखापत्तनम  इस्पात  संयंत्र  को  चालू  करना

 2254.  ओर  भाग्ये  गोवर्धन  :  क्‍या  इस्पात  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1988-89,  1989-90,  1990-91  के  दौरान  और  1991  तक
 -  इस्पात  संयंत्र  की  उत्पादन  क्षमता  कितनी

 -  विशाखापत्त नम  इस्पात  संयंत्र  के  पूरा  होने  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई
 इसमें  घिलम्ब  के  कारण  कितनी  अधिक  लागत

 इस  संयंत्र  के  पूरी  क्षमता  से  चालू  हो  जाने  की आशा  कब  तक  और

 डे (४)  इस  परियोजना  पर  अब  तक  कितनी  धनराशि  खर्च  हुई  ह ैऔर  इसके  पूरा  होने  तक
 कितनी  और  धनराशि  खर्च  होने  की  संभावना  है  ?

 इस्पात  संत्रालय  के  राज्य  मस्त्री  संतोष  मोहन  :  विशाखापट्टणम  इस्पात
 परियोजना  के  के  अन्तर्गत  आने  वाली  इकाईयां  1990-91  के  दौरान  चालू  की  गई  थीं  ये
 इकाईयां  स्थिरीकरण  के  चरण  में  के  अन्तगेत  तप्त  अपरिष्कृत  इस्पात  और  तैयार
 उत्पाद  की  संस्थापित  क्षमता  17  लाख  15  लाख  टन  और  6  लाख  टन  है  ।

 चरण-ा  के  अन्तर्गत  लाइट  और  मिडियम  मर्चेन्ट  मिल  की  बार  मिल  के  सिवाए  सभी
 इकाईयां  चालू  हो  गई  बार  मिल  को  1991  के  दौरान  चालू  किए  जाने  का  कार्यक्रम  है  ।  चरण-ा
 के  अन्तर्गत  आने  घाली  हकाईयां  कार्य  निष्पादन  के  अग्रिम  चरण  में  हैं  ।

 |

 से  ($)  1979  में  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  इस  परियोजना  का  मूल  लागत  अनुमान
 2256  करोड़  रु०  (1979  की  प्रथम  तिमाही  के  आधार  इस  अनुमान  को  संशोधित  करके
 3897.28  97.28  करोड़  र०  (1981  की  चौथी  तिमाही  का  आधार  कर  दिया  गया  था  ।

 युक्तिसंगत  अवधारणा  के  अनुसार  परियोजना  के  दायरे  की  समीक्षा  करके  इसे  6848.70  करोड़
 रुपए  (1987  की  चौयी  तिमाही  के  अधार  कर  दिया  गया  परियोजना  की  लागत  को
 अब  अद्यतन  किया  जा  रहा  1991  तक  इस  परियोजना  पर  6873.42  करोड़  रुपए  खर्च
 किए  जा  चुके  इस  परियोजना  के  1992  में  पूरा  हो  जाने  की  आशा  है  ।
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 17  1913  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 दिल्‍ली  अभ्मिशसमन  सेवा  के  अधिकारियों  के  कार्य  घंटे
 '

 2255.  श्री  ताराचम्द  खंडेलवाल  :  क्‍या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  अग्निशमन  सेवा  के  कर्मचारियों  को  निरंतर  बहुत्तर  घंटे  ड्यूटी  पर  उपस्थित
 रहना  होता  है  और  उसके  बाद  उन्हें  चौबीस  घंटे  का  अवकाश  दिया  जाता

 क्‍या  सरकार  का  इन  कर्मचारियों  की  कार्य-परिस्थितियों  में  सुधार  करने  का  विच्वार
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  एम०  एम०
 :  दिल्ली  अग्निशमन  सेवा  के  प्रचालन  स्टाफ  को  निरंतर  बहुत्तर  की  ड्यूटी  पर

 तैनात  किया  जाता  है  और  उसके  बाद  24  घंटे  का  विश्राम  दिया  जाता  प्रचालन  स्टाफ  को  उनकी
 लम्बी  अवधि  तक  निरंतर  ड्यूटी  के  लिए  क्षतिपूर्ति  हेतु  किराया  मुक्त  पारिवारिक  आधास  और
 कई  सुविधाएं  और  भत्ते  दिये  जाते  हैं  ।

 ओर  इस  समय  उनके  ड्यूटी  अवधि  में  परिवर्तन  लाते  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है

 उड़ीसा  में  डाकतार  कर्मचारियों  को  लिए  मकातों  का  निर्माण

 2256.  श्री  अर्जुन  खरण  सेठी  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  उड़ीसा  सकिल  के  भद्रक  और  बालासोर  जिलों  में  डाक-तार  कर्मचारियों
 के  लिए  कुल  कितने  मकानों  काਂ  निर्माण  किया  गया  और

 रा

 उन  पर  आज  तक  कुल  कितनी  धतराशि  खर्च  की  गई  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  पी०  बी०  रंगयूपा  :  डाक  विभाग  :  भदट्रक

 और  बालासोर  डाक  डिवीजन  दोनों  ही  बालासोर  जिले  में  पिछले  तीन  वर्षों  में  उड़ीसा  सकिल

 के  बालासोर  जिले  के  इन  दोनों  डाक  डिवीजनों  भें  सरक।र  द्वारा  डाक  कमंचा  रियों  के  लिए  बनाए  गए
 क्वार्टरों  की  कुल  संख्या  इस  प्रकार  है  :

 ॥  वर्ष  कुल

 पाप  जि
 1988-89  198990  1990-91

 ४  ०...........................ननतततनन्‍्
 -  1,  ८:  *  शून्य  शून्य  2  2

 2.  बालासोर  1. AER .  «४  शून्य  शून्य  2

 द्रसंछार  जिसाग  :

 ु  नि  *  शून्य  शून्य  ..  शून्य  शून्य
 2.  बालासोर  जिला  शून्य  श्न्य  शून्य



 प्रश्तों  के  लिखित  उत्तर
 -  8  अगस्त  1991

 डाक  विजञोग
 एक  ०  हे  ५०  सरदकात  फिक

 कुल  6.60  खास  गपाएं  व्यक  किए  गत  ।.  दया  एक

 दर  संचार  विज्ञान  :  प्याधकोद  रगब्दा

 कोई  राशि  खर्च  नहीं  की  गई  ।  हा  ८५:

 संयुक्त  क्षेत्र  में  लए  इस्पात  संयंत्र  ग्प

 2257.  भरी  अर्जुन  चरण  सेठी  :  गया  इस्वात  मस्ती  गह  बताने  की  करेंगे कि
 :'

 क्या  केच्द्रीय  सरकार  को  विभिन्‍न  राज्यों  से  संयुक्त  क्षेत्र  मे ंऔर  अधिकृ  संयंत्र
 स्थापित  करने  के  जिए  प्रस्ताव  फ्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी ब्योरा  क्या  है  तथा  इस  पर  सरकार ने  कया  कार्य  कही  की  है
 करने  का  विचार  है  ?

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  सन्सोध  मोहन  :  और  संयुक्त  क्षेत्र
 में  हस्फाल  संबंत्र  स्वाधित  कससे  के  लिए  औद्योगिक  लाइकेंड  हेतु  विश्िस्व  राज्यों  की  सावेजनिक  क्षेत्र  की

 इकाईयों  से  सरकार  को  6  आवेदन  प्राप्त  हुए  हैं  जिसकी  सूची  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  यद्यपि

 हाल  ही  में  घोषित  औद्योमिक  लाइसेंस  नीति  के  प्रावधानों  के  अन्तर्गत  अध  शस  प्रकार  के  लाइसेंस  की

 आवश्यकता  नहीं  है  ।  प्

 -  विवरण

 क्रम  आवेदक  का  नाम
 '

 राज्य
 oO

 क्ष्ततों

 संख्या
 “  .(टन/प्रति

 1.  मध्य  प्रदेश  औद्योगिक  विकास  निगम  .  मध्य  प्रदेश  10,00,000
 2,  दा  प्रंदेंशिया  इण्डस्ट्रियल  एण्ड  इन्वेस्टमेंट  कारपोरेशन

 हमें  एनाहन  काआत

 आफ  यू०  पी०  लिमिटेड  oo  उत्तर  300,000
 3.  ता  प्रदेशिया  इण्डस्ट्रियल  एण्ड  इन्वेस्टमेंट  कारपोरेशन

 हर  ह  Ses  नीदयग  3,00,000

 आफ  यू०  पी०  वि  उत्तर  प्रदेश  30,00,000
 4.  इण्डस्ट्रियल  प्रोमोशत  एण्ड  इन्वेस्टमेंट  कारपोरेशन

 आफ  उड़ीसा  लिमिटेड  वि  वि  उड़ीसा  30,00,000
 5.  कर्नाटक  स्टेट  इण्डस्ट्रियल  इन्वेस्टमेंट  एण्ड  डवर्लेपमेंट

 कारपोरेशन  लिमसिटेड  वि  कर्नाटक  30,00,000
 6.  बेस्ट  बंगाल  इण्डस्ट्रियल  डवलपमेंट  कारपोरेशन  अ्रमण प्रणाली  पश्चिम  बंगाल  30,00,000

 प्रशिक्षण  ओर  भ्रमण  प्रणाली
 भुजतत  की

 2258.  डा०  असोम  बाला  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कक्‍्या.सरकार का विद्नार देश भर में प्रश्िक्षण और भ्रमण कार्यावर्यन की समीक्षा करने का है | ॥॒
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 यदि  तो  तत्सबंधश  ब्यीशि  क्यों  75६

 क्यो  कृषि  विशेष  रूँप  सेदालों और  तिलहन  की  फसलों  के  संदर्भ  में  प्रशिकल
 और  प्रमे्ने  प्रंभाली के  भावी  उद्देश्यों को  प्रोष्स  जिया  गया  और

 8)  कद  के  वीके  लो  कया

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  भ्त्नी  मुल्लापलली  :  और  हां  ।

 अर्भवाषिक  समीक्षाओ/लिए  इस  मंबालय  द्वारा  गठित  विषयी  (2)...  द्ज्यों
 के  कृषि  विभागों  के  प्रबोधन  और  मूल्यांकन  एकरकों  क्षत्स!क्रर्ोजित  नियमित  (3)  भौतिक
 और  वित्तीय  प्रगति  के  संबंध  में  छमाद्दी  रिपोर्टल  (4)  प्रबन्ध  के  विशिष्ट  क्षेत्रों  पर...त्रिशेष

 (5)  विस्तार  निदेशालय  द्वारा  आयोजित  राष्ट्रीय  और  क्षेत्रीय  कार्यशालाओं  के  माध्यम
 से  कृषि  विस्तार  की  प्रशिक्षण  और  दौर  पढ्चति  के  अफ्र्फान्न्रयल्न  की  कीं  जा  रही

 अफ्र  क:-क
 हक  रे  हपेर  कक  पक्का  के  हरह्ण

 (1)  में  प्रश्नक्षप्त  शौजदौस  पद्धति  पड़ी  बार  19747  ६.  में  मार्यंद्शों  आधार  पर

 शुरू  की  गई  थी  इसे  इसके  पश्चात्‌  1977  से  17  प्रमुख  राज्यों  में  भी  लागू  कर  दिया  गेया  ।

 (2)  प्रशिक्षण  और  दोरा  पद्धति  का  प्राथमिक  उद्देश्य  प्रौध्योगिकी!्के-प्रभावीं  की

 झुविधा के  खिए  सब्य  के-करपषणि  दविभाम  को  अजादा  है  ;  कृषि  विस्तार  की  प्रशिक्षण  और  दौरा
 पद्धति  शुरू  किए  जाने  के  फलस्वरूप  व्यावस्तायिक्  रूप  से  प्रशिक्षित  विस्तार  संवर्ग  तैयार  किया  गया  है
 और  सभी  17  राज्यों  में  नियक्त  किया  गया

 4,  क्न  -  विवरण “  बम  ६  पे  शा  न  erg  3  +

 के  जी
 ते  उंश्पाबर्भ  स्तर<--अभोज
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 प्रश्तों  क ेलिखित  उत्तर  8  1991

 2.  उत्पादन  स्तर----अन्य  फसलें

 फसल  उत्पादन  उत्पादकता

 सं०  मीटरी  टन  (किलोग्राम/हैक्टेयर  )
 ४७5  ह  आाणणात  लि

 enn
 टी  चित

 दाल  .  .  11.97  13.70  510  589
 2.  कपास  .  .  -  7.24  8.69  157  202

 गांठें  )
 3.  .  *  176.97  204.63  56160  80673

 स्लोत  :  अर्थ  और  सांड्यिकी  क्ृषि  नई  दिल्ली  ।!

 भारत  के  विदेश  सचिव  ओर  चोन  के  प्रधान  भरत्ती  के  बीच  शातचोत

 2259.  श्रो०  राम  कापसे  :  क्या  बिदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ह  क्‍या  भारत  के  विदेश  सचिव  ने  अपनी  हाल  की  चीन  यात्रा  के  दौरान  चीन  के  प्रधान
 मम्त्ती  से  कोई  बातचीत  की

 ः
 यदि  तो  जिन  द्विपक्षीय  मामलों  पर  बातचीत  की  गई  उनका  अ्यौरा  क्या  और

 सरकार  ने  इस  पर  क्‍या  अनुवर्ती  कार्यवाही  की  है  ?

 विदेश  सन्‍्त्रो  साधर्वासहू  :  विदेश  सचिव  सीमा  संबंधी  भारत-चीन

 संयुक्त  कार्यका री दल  की  तीसरी  बैठक  के  लिए  अपनी  चीन  यात्रा  के  दौरात  13  1991  को  बीजिंग
 में  चीन  के  प्रधान  मन्‍्ती  श्री  ली  पेंग  से  मिलने  गए  थे  ।

 इस  मुलाकात  में  जिन  द्विपक्षीय  मसलों  पर  विचार-विमर्श  किया  वे  थे--सीमा
 का  भारत  में  तिब्बती  पाकिस्तान  को  चीनी  प्रक्षेपास्त्रों  की  सप्लाई  पर  भारत  की
 चिन्ता  तथा  चीन  के  प्रधान  मन्‍्त्री  की  आगामी  भारत  यात्रा  ।

 सीमा  के  संबंध  में  दोनों  पक्षों  ने इस  बात  की  पुष्टि  की  कि  दोनों  पक्षों  को  अपने-अपने

 राष्ट्रीय  हितों  और  राष्ट्रीय  भावनाओं  को  ध्यान  में  रखकर  इस  समस्या  को  युक्तित  संगत  और
 परस्पर  स्वीकायें  तरीके  से  हल  करने  की  दिशा  में  और  कोशिश  करनी  चाहिए  ।

 ..._  चीनी  पक्ष  ने  भारत  में  तिब्बती  शरणार्थियों  के  कार्यकलापों  का  जिक्र  किया  ।  विदेश  सचिव
 ने  भारत  सरकार  के  इस  अपरिवर्तित  रुख  को  पुनः  दोहराया  कि  तिब्बत  चीन  का  एक  स्वायक्त  क्षेत्र  है
 और  भारत  की  जमीन  पर  ऐसे  कार्य-कलापों  की  इजाजत  नहीं  दी  जा  सकती  जो  इस  स्थिति  के  अनुरूप
 हों  ।

 विदेश  सथिव  ने  चीन  द्वारा  पाकिस्तान  को  अति  उन्नत  शस्त्रों  और  प्रौद्योगिकियों  की  सप्लाई
 के  बारे में  जिसमें  प्रक्षेपासत्न  भी  शामिल  धारत  की  चिन्ता  से  चीन  के  प्रधान  मन्‍्त्री  को अवगत
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 विदेश  सचिव  ने  चीन  के  प्रधान  मन्त्री  को  बताया  कि  भारत  की  सरकार  और  भारत  के  लोग
 उनकी  भारत  यात्रा  की  उत्सुकता  के  साथ  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  ।

 प्रधान  मन्ज्री  श्री  पी०  वी०  नरसिंह  राव  ने  भी  चीन  के  प्रधान  मन्त्री  ली  पेंग  को  भारत
 यात्रा  का  निमन्‍्त्रण  दिया  है  ।

 दोनों  सरकारें  अपने  सभी  अनसुलझे  मसलों  को  शाल्तिपूर्ण  बातचीत  के  माध्यम  से  सुलझाने
 के  लिए  प्रयत्नरत  हैं  ।

 पाल  के  फलों  का  उत्पादन

 2260.  भरी  सत्यगोपाल  मिश्र  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पान  के  पत्तों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  अनुसंधान  गतिविधियों  को  ओर  तेज  करने  के  लिए
 क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  या  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 रा

 कृषि  मंत्रालय  सें  राज्य  मस्त्री  के०  सी०  :  भारतीय  कृषि  अनुसंधान
 परिषद  ने  पान  के  पत्ते  से  संबंधित  एक  अखिल  भारतीय  समन्यित  प्रायोजना  की  स्थापना  की  इसके

 10  केरद्र  हैं  जो  पान  उगाने  वाले  प्रमुख  क्षेत्रों  में  स्थित  इस  प्रायोजना  के  तहत  पान  के  पश्तों  की  प्रमुख

 कीट-व्याधियों  के  नियंत्रण  के  लिए  एक  प्रौद्योगिकी  का  विकास  किया  गया  है  तथा  उनका  उत्पादन

 बढ़ाने  के  लिए  कृषि-तकसीकों  में  भी  सुधार  किया  गया  हैं  ।

 कमात  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  का  कार्यान्‍्थयत

 2261.  डा०  सी०  सिलबेरा  :  क्‍या  जल  संसाधन  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कमान  क्षेत्ञ  विकास  कार्यक्रम  का  उचित  ढंग  से  कार्यान्वयन  नहीं  किया  जा  रहा

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाने  का  बिचार  है  ?

 जल  संसाधन  सम्जी  जविद्ञाचरण  से  कमान  क्षेत्र  विकास

 सुजित  सिचाई  क्षमता  के  बेहतर  उपयोग  और  उत्पादकता  में  सुधार  के  उद्देश्य  से  प्रारंभ
 किया  गया  था  जिसमें  खेत  खेत  नालों  का  भूमि  खेत  सीमाओं  का  पुनः

 क्रमिक  जल  आपूर्ति  को  लागू  उपयुक्तਂ  फसली  पैटर्न  का  सिंचाई  प्रणाली
 का  आधुनिकीकरण  और  कुशल  प्रचालन  आदि  जैसे  अनेक  कार्यकलाप  सम्मिलित  हालांकि  खेत
 नालियों  और  क्रमिक  जल  आपूर्ति  जैसे  कई  घटकों  के  संतोषजनक  कार्यान्वयन  में  सामान्य  रुप  से  सफलता
 प्राप्त  की  जा  रही  फिर  भी  कई  मदों  पर  समस्याओं  का  सामना  करना  पड़  रह  राज्य
 सरकारों  की  बजट  रुअंधी  कठिनाईयां  कमान  क्षेद्र  विकास  प्राक्षकरण  और  सिचाई  ्भिग  के  बीच
 समन्वय  की  भूमि  समतलन  की  उच्च  चकबन्दी  की  धीमी  प्रगति  और  देश  के

 पूर्वी  भागों  में  बाढ़  समस्याएं  इसके  मुख्य  कारण  हैं  ।.  .  केन्द्र  कमियों  को  सुत्रारने  के  लिए
 राज्य  सरकारों  से  बराबर  बातचीत  करती  रही  है  ।  राज्यों  में  परियोजनावार  मागेविरोधों  पता
 लगाने  और  कार्यक्रम  के  सफलतापूर्ण  कार्यान्वयन  के  लिए  बाधाओं  में  सुधार  लाने  क ेलिए  मूल्यांकन  अध्ययन

 किए  गए  हैं  ।  an  *
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 लय  टू  5.  नकद  के  जिदेश  बल  चौख  प्रा  ल्‍थ  हु  का  कडदा

 2262,  डा०  सौ०  सिलबेरा  :  क्‍या  विदेश  मन्ती  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे  द्विपक्षीय

 का  क्या  श्री  लंका  के  विदेश  मन्ती  ने  हॉल  ही  में  भारत  के  सैर  में  किया

 यदि  तो  भारतीय  नेताओं  के  साथ  हुई  उनकी  बातचीत  में  उठाये  गए  द्विपक्षीय
 मामलों  का  अ्यौरी  कया  और

 उनका  क्‍या  निष्कर्ष  निकला  ?

 विदेश  मन्त्रो  माधव सिह  सौलेंको  जी  श्रीलंका  के  विदेश  मन्ती  श्री  हेराल्ड
 हेरात  करार  किए  सकन्‍्भात्त  कौ  यश  प्र  रहे  लेते  पा  कि

 और  भारत-श्रीलंका  संयुक्त  आयोग  की  स्थापना  के  लिए  भारत  और  श्रीलंका
 ने  एक  करार  पर  हस्ताक्षर  किए  ।  इस  संयकत  आयोग  में  प्रारम्भ  में  दो उप-आयोग  "  एक

 पृणौनरिय  श-ठ्प ेरू  ड्ित्त  सम्बन्धी  कार्यो  को  दे  औड  दूसरा  रशिक्षा,द्ध्ा  आ्भाजिर  सांस्कृतिक
 *जआमलों  की  +  सहमरते-हुई  डक  उम-्आयोग-की  बेठकें  सध्  में  -  की  ,  जाएंगी

 अहु  अर्ष  ऋत्म  होने  से  आयोग  को  ब्ेठक़  के  लिए  जमीन  तैयार  हो  सकने  ।  ..
 ह

 दोनों  पक्षों  ने  श्रीलंका  में  जातोय  समस्या  स्थिति  पर  बिकर-विनिमय  किया  मौर  इस
 बात  को  दोहराया  कि  इस  समस्या  को  राजनोति  के  जरिये  सुलझाया  जाना  जरूरी  दोनों
 पक्षों  में  इस  बात  पर  भी  सहयति  हुई  कि  हस  समय  भा रत्त  उन्हें  इस  तरह  से  प्रोत्साहित

 कीःजरूस्क  तै  कि  के  ख़ुद-व-छुद  लौट  जाएं  और  इस,बात  लिए  क्रम  उदाए  जाएं  ।

 अर्घ-संस्य  बल
 का

 oo,
 2263.  प्रों०  रासा  सिह  राबत  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  अर्ध  सैन्य  बल  को  नाम  क्श  इसमें  कार्भिकों  की  संस्था  तथा
 कम्पनियों  की  संख्या  कितनी  है  ;

 इन  बलों  में  भर्तो  क ेलिए  क्या  मानदण्ड  निर्धारित  किए  गए  हैं  तथा  प्रत्वेक  राज्य  को
 ऊनित  प्रतिनिक्ित्व  देंने  के लिए  क्या  अपलाई  जाती

 क्या  पिछड़े  राज्यों  से  इन  बलों  में  विशेष  भर्ती  करने  |के  लिए  कोई  योजना  बनाई
 गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संक्षद्ीय  कार्य  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंआालथ  मे  राश्य  संज्ी  उस  ०एम०  :

 और सूचता संलग्न विवरण में दी थई है । और जी श्रीमान्‌ ।



 17  1913  प्रश्नों के  लिखित  उत्तर

 विवरण

 प्रत्येक  बलों  में  अरधध-सैनिक  बलों  के  उनकी  बटालियनों  और  कम्पनियों
 संख्या  निम्न  प्रकार  है  :

 बल  का  नाम  कुल  संख्या  बटालियनों  की  कम्पनियों  की

 संख्या  संख्या

 1.  असम  .  .  50,076  31  186

 2.  सीमा  सुरक्षा  बल  .  .  1,71,197  147  882

 3.  के०औ०  सुरक्षा  बल  .  71,975  फे०  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  की  संरचना
 बटालियनों  और  कम्पनियों  के  ढांचे  पर

 नहीं  की  गई  है  ।

 4.  के०रि०  पुलिस  बल  .  1,25,112  123  738

 5.  भा०  तिब्बत  सीमा  पुलिस  .,  29,504  28  108

 6.  राष्ट्रीय  सुरक्षा  गार्ड  वि  7,652.  राष्ट्रीय  सुरक्षा  गार्ड  की  संरचना
 बटालियनों  और  कम्पनियों  के  ढांचे  पर

 नहीं  की  गई  है  ।
 ee  न+नकनन+भन--+मक  नम  +नक  कथन  अकाथक+  कक  न+क+  न  ++ननन  नाथ  मनन  नवीन  मनन  कननननन-म-म--मथ  3  रिनननननननमनम-नम-न--मा

 बलों  में/कांस्टेबलों/राइफलमेन  की  भर्ती  करने  में  प्रत्येक  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  को

 उचित  प्रतिनिधित्व  देने  क ेलिए  अपनाए  गए  परिमापी  ढंग  और  पद्धति  निम्न  प्रकार  है  :

 के०रि०पु०  बल  सी०सु०  बल  के०औ०सु०  असम  राइफल्‍स
 और  भा०ति०्सी ०  बल

 पुलिस

 0]  (9  (»)  (4)  (8)

 1.  आयु  18-23  ब्ष  18-22  वर्ष  18-23  वर्ष  तकनीकी  ट्रेड्स  ओर  ट्रेश्समन
 के  लिए  16-25  वर्ष  ।

 जाति/अनुसूचित  जनजाति  सामान्य  ड्यूटी  में  मेट्रिक  वाले
 उम्मीदवारों  के  मामले  में  5  वर्ष  की  उम्मीदवारों  के लिए  16-22

 वर्ष  ।  सामान्य  ड्यूटी  में

 मैट्रिक  उम्मीदवारों  के  लिए
 16-20  बं  ।

 2.  शैक्षिक  योग्यता  मैट्रिक  मैट्रिक  मद्रिक  ट्रेड्समेन  के  लिए  कक्षा
 उत्तीर्ण  ।  सामान्य  ड्यूटी  के

 लिए  कक्षा  उत्तीर्ण  ।
 तकनीकी  ट्रेड्स  क ेलिए  बिशान
 में  मंट्रिक  ।

 104/L-§./91  ~15 504/L.5./
 111



 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर  ह  8  1991

 Q)  (2)  (७)  (4)  (5)

 शारीरिक  मानक
 या

 कद  170  से०्मी०  170  से०मी०  167 से  ०मीौ०  उम्मीदवार के  पद  और
 यास  के  अनुसार  152  से  ०मी ०
 से  167  से०मी०  के  मध्य  ।

 छाती  बिना  फुलाकर  बिना  फुलाकर  बिना  उम्मीदवार  के  पद  और
 80  से०्मी०  80  से०मी०  81  से०मी०  वास  के  अनुसार  75  से०मी०

 फूलाकर  फुलाकर  से  77  से०मी०  तक
 85  से०्मी०ण  85  से०्मी०  86  से०्मी०  और  80  से०्मी०

 से  82  सें०मी०
 के  मध्य  ।

 भार  कद  और  आयु  के  अनुसार  ।

 टिप्पणी  :  कद  और  सीने  के  मापों  में  कुछ  विशेष  श्रेणी  के  व्यक्तियों  को  छुट  दी  जाती  जैसे  कि

 .._.  वासी  और  वीर  कौम  के  इत्यादि  को  ।

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  गाड़ों  सिक्‍योरिटी  के  कांस्टेबल  और  राईफलमैन  के
 अखिल  भारतीय  स्तर  पर  भर्ती  की  जाती  है  ।  प्रत्येक  राज्य  संघ  शासित  तर  को

 अनुपात  से  वाधिक  रिक्तियों  का  आवंठन  किया  जाता  है  और  इन  रिक्तियों  के  लिए  पर्याप्त  प्रचार  किए
 के बाद  ही  विभिन्‍न  स्थानों  से चरणबद्ध  तरीके  में  भर्तियां  की  जाती  वे  उम्मीदवार  जो  पात्रता

 की  निर्धारित  शर्तों  को  पूरा  करते  अधिसूचित  केन्द्रों  पर  परीक्षा  दे  सकते  इस  प्रक्रिया  से
 ::  प्रत्येक  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  की  जनसंख्या  के  अनुसार  बलों  में  ठीक  ठीक  भर्ती  सुनिश्चित  की-जाती  है  ।

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  गार्ड  में  केवल  प्रतिनियुक्ति  पर  स्थानान्तरण  द्वारा  ही  नियुक्तियां  की  जाती  हैं  ।

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  में  सहासिदेशक  का  रिक्त  पद

 2264.  करे  सततोष  कुमार  गंगवार  :  क्‍या  कृषि  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  के  अधीन  कार्यरत  कौन-कोन  से  संस्थानों  में
 सर्वोच्च  अधिकारी  नहीं  हैं  और  यह  पद  कब  से  रिक्त  पड़े

 क्‍या  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  में  महानिदेशक  का  पद  रिक्त  पड़ा

 यदि  तो  कब

 पद  को  न  भरने  के  क्या  कारण  और

 यह  पद  कब  तक  भरे  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  के०  सौ०  :  एक  विवरण  संलग्न
 है  ।

 से  क्रषि  अनुसंधान  और  शिक्षा  विभाग  में  भारत  सरकार  के  सचिव
 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  के  महानिदेशक  के  रूप  में  काम  करते  और  सहकारिता

 -112
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 विभाग  में  भारत  सरकार  के  सचिव  महोदग़  ने  5-4-1990  से  कृषि  अनुसंधान  और  शिक्षा  विभाग  के

 सचिव  का  अतिरिक्त  कार्यभार  संभाला  हुआ  भा०कृ०अ०  परिषद  के  महानिदेशक  की  नियुक्ति
 संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  की  जानी  इस  संबंध  में  ओयोग  की  सिफारिश  का  इन्तजार  .  ....

 विवरण  े

 संस्थान  का  नाम  कब  से  प्रमुख  का  पद
 Ho  खाली  है

 *  1.  राष्ट्रीय  सोयाबीन  अनुसंधान  इन्दौर  1986
 2.  सब्जी  निदेशालय  1986  7  *

 3.  राष्ट्रीय  मसाला  अनुसंधान  कालीकट  1986
 4.  राष्ट्रीय  काजू  अनुसंधान  पुटटूर  ..  1986

 :
 5.  राष्ट्रीय  समेकित  कीट  प्रबन्ध  फरीदाबाद  -  .  *.

 1987
 6.  भारतीय  लाख  अनुसंधान  रांची  व  1988
 7.  भोरतीय  मांस  अनुसंधान  केन्द्र

 8.  कपास  प्रौद्योगिकी  अनुसंधान  बम्बई
 9.  केन्द्रीय  मृदा  और  भूमि  संरक्षण  अनुसंधान  और  प्रशिक्षण  ने

 देहरादून
 केन्द्रीय  कृषि  इंजीनियरी  भोपाल  1989

 10.  राष्ट्रीय  अनुसंधान  सोलन  1989

 11.  केन्द्रीय  पक्षी  अनुसंधान  इज्जत॒नगर  1990

 12.  बोन्द्रीय  बाराती  कृषि  अनुसंधान  हैदराबाद  1990  .
 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  नई  दिल्ली  1990.

 राष्ट्रीय  डेरी  अनुसंधान  करताल

 केन्द्रीय  भैंस  अनुसंधान  हिसार
 14.  केन्द्रीय  चावल  अनुसंधान  कटक  :/:

 केन्द्रीय  मत्स्य  पालन  प्रौद्योगिकी  कोचीन  1990.
 केन्द्रीय  बकरी  अनुसंधान  मखदूम

 20.  राष्ट्रीय  कृषि  आथिकी  और  नीति  अनुसंधान  नई  -  *

 ु  नदियों  का  राष्ट्रीयकरण
 ह

 ना

 2265.  ड०  बी०  राणेश्बरन  :  क्‍या  जल  संसाधन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  की  सभी  सदियों  के  राष्ट्रीकरण  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और  ,
 :  गंगा  और  कांबेरी  नदियों  को  जोड़ते  क्रित.कठिताईयों  का  सामता  करना  पड़

 रहा  है  ?

 ््  संसाधन  मस्त्री  विद्याचरण  : ह
 प्रश्न  नहीं

 हे
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 गंगा  को  कावेरी  के  साथ  जोड़ने  के  प्रस्ताव  की  जांच  सरकार  द्वारा  पहले  ही  की  गई  है

 किन्तु  यह  लागत-प्रतिरोधक  और  अव्यवहाय  पाई  गई  थी  ।  इस  लिए  प्रस्ताव  पर  आगे  कारंवाई  नहीं
 की  गई  ।

 तमिलतभाड  में  पंडियार-पोस्मलभबलम  बांध  परियोजना

 2266.  भरी  सी०  के०  क॒प्पुस्वामों  :  क्या  जल  संसाधन  मन्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तमिलनाडु  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  पोल्लाची  के  निकट
 बलम  बांध  के  निर्माण  का  कोई  प्रस्ताव  भेजा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  इसे  कब  तक  मंजूरी  दी  जाएगी  ?

 जल  संसाधम  मनन्‍्त्री  विद्याचरण  :  ओर  तमिलनाडु  सरकार  ने
 पोल्लाबी  के  पास  पांडियार  पोन्नमबलम  बांध  के  निर्माण  के  लिए  केन्द्र  सरकार  को  कोई  प्रस्ताव  नहीं
 भेजा  पांडियार  पोन्‍्नापुन्ना  जल  विद्युत  परियोजना  नामक  एक  परियोजसा  केन्द्रीय  विद्युत
 प्राधिकरण  में  प्राप्त  हुई  थी  जो  राज्य  सरकार  को  इस  टिप्पणी  के  साथ  लौटा  दी  गई  कि  बह
 अन्तर्राज्यीब  पहलुओं  को  हल  करने  के  पश्चात  इसे  प्रस्तुत  करें  ।

 कताट  प्लेस  की  दुकानों  के  कार्य  धन्हें

 2267.  डा०  सी०  सिलबेश  :  कया  गृह  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  कनाट  प्लेस  क्षेत्र  में  दुकानों  को  रात्रि  9  बजे  तक  खोलने  की

 अनुमति  दी  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्‍या  कारण

 क्या  ऐसा  करने  से  हस  क्षेत्र  की  दुकानों  के  कर्मचारियों  विशेषकर  महिला  कर्मेश्रारियों
 को  अशुविधा  होगी  और  रात्रि  में  गुण्डागिरी  को  बढ़ावा  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  तथा  गृह  संत्रालय  सें  राज्यमंत्री  एस०एस०
 :  जी  श्रीमान  ।

 से  (a)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 झर्ड  सेनिक  बलों  में  कार्थश्त  महिलाएं

 2268.  थी  प्रभु  दथाल  कडेरिया  :  गया  यह  मन्ती  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 देश  में  अर्दध  सैनिक  बलों  में  कितनी  महिलाएं  काम  कर  रही

 इन  बलों  में  पिछले  तीन  वर्षों  के दौरान  नियुक्त  की  गई  महिलाओं  की  संख्या  का
 राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या
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 क्‍या  अद्ध  सैनिक  बलों  में  कार्यरत  महिलाओं  की  संख्या  अनुपात  में  कम  और

 यदि  तो  इन  बलों  में  और  अधिक  महिलाओं  की  नियुक्तित  को  बढ़ाघा  देने  के  लिए
 क्या  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ?

 संत्तदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राण्य  मरत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०एस०  जेकब  )  :
 केन्द्रीय  अधै  सैनिक  बलों  में  2310  महिलाएं  कार्म  कर  रही  हैं  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  क ेदौरान  (1988-90)  केन्द्रीय  अ््धं  सैनिक  बलों  में  नियुक्त  की  गई

 महिलाओं  की  संझ्या  के  राज्य  वार  आंकड़े  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  का  नाम  नियुक्त  की  गई  महिलाओं  की  संख्या

 आन्ध्र  प्रदेश  .  .  .  व  व  ब  40

 अखम  व  वि  .  वि  33

 बिहार  पि  व  वि  र  बे  वि  52

 गुजरात  .  ब  वि  «  वि  .  2

 .  :  हे  वि  वि  .  36

 हिमाचल  प्रदेश  *  .  वि  .  वि  26

 जम्मू  और  .  *  व  *  13

 फर्नाटक  ०  वि  वि  .  .  वि  53

 केरल  न  वि  .  .  .  ध  87

 मध्य  प्रदेश  ५  न  .  .  वि  न  35

 महाराष्ट्र  «  वि  नि  न  .  .  39

 मणिपुर  .  वि  :

 मेघालय  वि  वि  ०  .  नि  वि  7

 मिजोरमस  .  .  ि  रि  वि  पु

 धि  .  वि  ग  वि  7

 उड़ीसा  .  पि  वि  वि  वि  वि  25

 पंजाब  धि  .  ५  .  व  .  52

 राजस्थान  व  ध  .  .  .  29

 तमिलनाइ  .  .  व  वि  .  61

 त्विपुरा  न  *  .  *  *  पु  3

 उत्तर  प्रदेश  .  वि  .  बि  .  114

 पश्चिम  बंगाल  वि  .  धि  नि  72

 अष्दीमढ़  ..  कि  वि  व  वि  ०  9

 पांडिचेरी  .  ५  .  .  दि  .  कि  ।

 विल्ली  वि  कि  वि  वि  91  योग- «  905

 «  905

 हक ।
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 इन  बलों  के  उतके  कार्य  करने  की  अपेक्षाओं  और  जिन  परिस्थितियों  में  बे  कार्य
 करते  हैं  उसे  ध्यान  में  रखते  हुए  केन्द्रीय  अद्धें  सैनिक  बलों  में  महिलाओं  का  अनुपात  बहुत  अधिक  कम  नहीं
 समझा  जाता  है  ।

 शश्त  नहीं  उठता

 राष्ट्रीय  पुलिस  आयोग  की  सिफारिशें

 2269.  थी  के०  प्रधानी  :  क्‍या  गृह  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 राष्ट्रीय  पुलिस  आयोग  की  उन  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिन्हें  सरकार  ने  स्वौकार
 कर  लिया  ओर

 उन्हें  कब  तक  कार्यान्वित  कर  दिया  जायेगा  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०एस०  जैकव  )  :
 और  दाज्य  का  विषय  होने  के  राष्ट्रीय  पुलिस  आयोग  की

 सिफारिशों  को  लागू  करना  राज्य  सरकारों  का  काम  उपलब्ध  सूचना  से  पता  चलता  है  कि  आयोग
 की  रिपोर्ट  का  उनके  द्वारा  अच्छी  तरह  से  अध्ययन  किया  गया  है  और  जहां  उपयुक्त  सैमझा

 कारंबाई  करने  के  पर्याप्त  उपाय  किए  गए  हैं  ।

 महाराष्ट्र  और  मध्य  प्रदेश  में  के  अन्तर्गत  भूसि

 2270.  डा०  कालिकश्वर  पात्र  :  ह
 भी  जिलासरात्  मागनाप्राव  गुंडेबार  :

 क्या  जल  संसाधन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 महाराष्ट्र  और  मध्य  प्रदेश  में  1990-91  के  दौरातं  कुल  कितने  हेक्टेयर  भूमि
 सिन्नाई  के  अन्तर्गत  लाई  और

 ह

 उन  राज्यों  में  1991-92  के  वौरान  कुल  कितने  क्षेत्र  सिचाई  के  अन्तर्गत  लाने  का
 प्रस्ताव  है  ?

 जल  संसाधन  सनन्‍्त्री  विद्याधरण  :  और  3  राज्यीं  में  ससचाई  के
 लल्तगंत  लाया  गया  अतिरिक्‍त  क्षेत्र  निम्ननत  है  :--  हे

 *  *  नल

 वर्ष  1990-91  वर्ष  1991-92
 -

 )

 रहेक्टेयर
 उड़ीसा  9५».  «५  117.32  54.

 महाराष्ट्र  न  °  ०...  ०»  128.50  73
 अध्य  प्रदेश  न्‍  वि  दि  188.00  140

 न्भ््ध््प्ण्प््प्््््प्ट्ख््ञप
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 उड़ीसा  में  धमारा  मत्स्यन  बंदरगाह

 2271.  डा०  कारल्तिकेश्वर  पात्र  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उड़ीसा  के  बालासोर  जिले  स्थित  धमारा  मत्स्यत-बंदरगाहु  को  31  1991  तक
 कितनी  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  और  देने  का  प्रस्ताव

 इसे  एक  प्रमुख  मत्स्यन-बंदरगाह  में  बदलने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई/किए  जाने
 का  प्रस्ताव  और  यदि  नहीं  उसके  क्या  कारण  और

 उड़ीसा  के  समुद्र  तट  के  विस्तृत  समुद्री  संसाधेनों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये
 गये  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापल्ली  :  उड़ीसा  सरकार  को
 ढमारा  मत्स्य  बन्दरगाह  के  लिए  दी  गई  कुल  सहायता  69,  22,  335  रुपए  कोई  और
 धनराशि  देय  नहीं  है  ।

 उड़ीसा  राज्य  सरकार  से  धमारा  मत्स्यन  बर्दरगाह  को  बेहतर  बनाने  के  लिए  कोई
 प्रस्ताव  नहीं  मिला  है  ।

 भारत  सरकार  ने  उड़ीसा  के  तटवर्ती  क्षेत्रों  में समुद्री  संसाधनों  का  दोहन  करते  की

 सुविधा  प्रदान  करने  फे  लिए  उड़ीसा  में  7  मत्स्य  अवतरण  केन्द्रों  के अलावा  तीन  छोटे  और  एक  बड़े
 मात्स्य  की  बन्दरगाहू  की  मंजूरी  दी  इसके  नोराड  सहायता  प्राप्त  उड़ीसा  मात्स्यकी
 जिला  विकास  कार्यक्रम  )  का  1985  से  क्रियान्वयन  किया  जा  रहा  इस

 योजना  का  उद्देश्य  कसफल  की  आबादी  के  सामान्य  जीवन  स्तर  में  सुधार  लाना  है  ।

 प्रामीण  क्षेत्रों  में  संचार  सुविधाएं

 2272.  भरी  राम  नारायण  बैरवा  :
 श्री  जी०  देवराय  नायक  :

 क्या  संचार  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  क़ा  विचार  ग्रामीण  आदिवासी  ओर  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  संचार  सुविधाएं
 प्रदान  करने  के  लिए  विशेष  योजना  तैयार  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  आठवीं  योजना  में  इसके  लिए  कितनी  धनराशि
 निर्धारित  की  गई  .....  ...  दिया

 संचार  मंत्रालय  में  उप-सन्त्री  पी०  बोी०  रंगयया  :

 योजना  (1990--95)  के  प्रारूप  में  निहित  प्रस्तायों  में  दूरसंचार  विभाग

 ने  योजना  के  अन्त  तक  ग्रामीण  और  जन-जातीय/पहाड़ी  क्षेत्रों  के लिए  व्यवहारिक  तौर  पर  मांग

 होते  ही  टेलीफोन  कनेक्शन  करने  और  प्रत्येक  ग्राम  पैचायत  में  टेलीफोन  सुविधा  प्रदान  करने
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 की  व्यवस्था  की  इसके  लिए  ग्रामीण  क्षेत्ञों  में लगभग  रु०  5100  करोड़  की  लागत  से  8
 लाख  नए  कनेक्शन  प्रदान  करने  के  लिए  स्थानीय  स्विचन  क्षमता  में  लगभग  10.6  लाख  लाइनों
 की  वृद्धि  करनी  लगभग  रु०  1040  करोड़  के  अनुमानित  परिष्यव  से  2.25  लाख  टेलीफोन
 कलेक्शन  और  6  भोशनल  टेलेक्स  एक्सचेंजों  क ेसाथ-साथ  650  टेलेक्स  लाइने  प्रदान  करने  के  लिए
 स्थानीय  स्विचन  क्षमता  में  लगभग  2.85  लाख  लाइनों  को  वृद्धि  करते  की  श्यवस्था  का  विचार

 है  ।

 डुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  में  रोलिग  मिलਂ

 2273.  डा०  सुधीर  राय  :  कया  इस्पात  मनन्‍्त्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  में  रोलिंग  मिलਂ  स्थापित  करने  का
 विचार  और

 यदि  तो  तस्संत्रंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 हरपाप्त  संज्ालय  के  राज्य  मन्द्रो  सम्तोध  मोहन  :  तहीं  ।

 प्रश्न  नहीं.उठता  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  लीस्‍्ता  बांध  परियोजना

 2274.  डा०  सुधीर  राय  :  क्या  जल  संसाधन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तीस्ता  बांध  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  भया

 परियोजना  पर  कितना  खर्च  हुआ  और  इस  उद्देश्य  क ेलिए  अब  तक  कितनी  केस्द्रीय

 सहायता  दी  गई  और

 इसके  कब  तक  पूरा  होने  की  संभावना

 ॥  जल  संसाधन  मन्जी  विशाचरण  :  1990  को  संशोधित
 परियोजना  रिपोर्ट  के  तीस्ता  बांध  परियोजना  के  पहले  उप-चरण  की  अद्यतन

 अनुमानित  लागत  695  करोड़  रुपए  है  ।

 परियोजना  पर  1991  तक  334.63  करोड़  रुपए  का  व्यय  किया  जा  चुका  है|
 के  दौरान  परियोजना  के  लिए  5  करोड़  रुपए  की  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  और  1986-87

 के  दौरान  15  करोड़  रुपए  और  1987-88  के  दौरान  10  करोड़  रुपए  की  अग्रिम  योजना  सहायता
 प्रकाश  की  गई  है  ।

 परशिथोजवा  को  भौबी  योजना  में  आगे  ले  जाने  का  मिल्लय  किया  गया  है  ।

 118



 17  1913  प्रश्मों  क ेलिखित  उत्तर

 तमिलनाडु  में  लिटटे  की  गतिविधियां

 2275.  डा०  सुधीर  राय  :  कया  गृह  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  लिट्टे  उग्रवादी  तमिलनाडु  में  अभी  भी  सक्रिय  और

 यदि  तो  उन्हें  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एस०एम०
 :  तमिलताड्‌  में  लिटेटे  की  गतिविधियां  चिन्ता  का  विषय  बनी  हुई  है  ।

 राज्य  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  लिट्टे  की  उमग्रवादी  गतिविधियों  को  समाप्त
 करने  और  भारत  में  उनकी  घुसपैठ  को  रोकने  के  लिए  सतत  प्रयास  किए  जा  रहे  इसमें  समुद्र
 तट  पर  और  तट  से  चौकियां  स्थापित  करना  तथा  गश्त  गहन  करना  शामिल  है  ।  इस  संबंध
 में  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकारों  को  सभी  संभव  सहायता  उपलब्ध  करवा  रही  है  ।

 वक्षिण  भारत  जल  प्रिड

 2276-  भ्रीमती  गोता  मुखर्जो  :

 श्री  वी०  श्रीनिवास  प्रसाव  :
 श्रो  एम०वी०  चजशेजर  म्‌ति  :

 क्या  जल  संसाधन  मन्‍्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  उपलब्ध  जल  का  अधिकतम  उपयोग  करने  हेतु  सभी  प्रमुख  नदियों
 को  मिलाकर  एक  दक्षिण  भारत  जल  ग्रिड  बनाने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  दक्षिणी  राज्यों  से  इस  संबंध  में  परामर्श  किया  गया  और

 यदि  तो  हस  पर  उन  राज्य  सरकारों  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  रही  ?

 जल  संसाधन  मम्त्री  विद्याजरण  :  सरकार  द्वारा  प्रतिपादित  राष्ट्रीय
 परि्रेक्ष्यों  के  प्रायद्वीपीय  नदी  विकास  घटक  के  अन्तर्गत  दक्षिणी  नदियों  के  सम्पर्क  का  प्रस्ताव
 किया  गया  है  ।

 महानदी  को  गोदावरी  को  कृष्णा  को  कावेरी  और  कावेरी  को

 वैगई  के  साथ  जोड़ने  का  प्रस्ताव  सूखा  प्रवण  क्षेत्रों  को जल  आपूर्ति  क ेलिए  पश्चिम  की  ओर

 बहने  वाली  पम्बा  और  अचनकोविल  नदियों  को  पूर्व  की ओर  बहने  वाली  वैगई  नदी  के  साथ  जोड़ने  का
 प्रस्ताव  भी  है  ।

 और  तकनीकी  और  प्रशासनिक  समितियों  में  प्रतिपादन  के  विभिन्‍न  स्तरों
 पर  प्रस्ताबों  के  बारे  में  विचार-विमर्श  किया  जाता  इन  समितियों  में  संबंधित  राज्यों  का  भी

 निधित्व  होता  है  और  राज्यों  से  प्राप्त  सुझावों  के  अनुसार  इन  प्रस्तावों  को  संशोधित  किया  जाता  है  ।
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 पम्बा-अचमकोविल-वैगई  सम्पर्क  पर  व्यवहायंता-पूर्व  रिपोर्ट  सज्यों  को  भेज  दी  गई  है  और  उनके  साथ
 आगे  विचार-विमर्श  किया  जा  रहा  है  ।

 शेर  सरकारी  दोल्ल  में  फोरियर  सेथा

 2277.  थी  धर्मण्णा  मोडयूया  साहुल  :  क्या  संचार  मन्सी  यह  बताने  की  हृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पिछले  कुछ  वर्षों  के  दौरान  गर-सरकारी  क्षेत्र  में  कोरियर  सेवा  में  तेजी  से  वृद्धि
 हुई

 क्या  उक्त  अवधि  के  दौरान  स्पीड  पोस्ट  सेवा  में  भी  काफी  विस्तार  हुआ

 यदि  तो  स्पीड  पोस्ट  सेवा  की  विशेषताएं  क्या  और

 जनसा  के  हित  में  इस  सेजा  के  कार्य  क्षेत्र  में  आगे  विस्तार  करने  के  लिए  गैर-खरकारी

 क्षेत्र  और  डाक  विभाग  के  बीच  हुए  सहयोग  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप-सन्त्री  पी०  बी०  रंगयूया  :  जी  सरकार  को
 प्राइवेट  कूरियर  सेवाओं  के  बारे  में  जानकारी  है  ।  ५

 जी  स्पीड  पोस्ट  सेवा  1-8-86  को  प्रारंभ  की  गई  थी  और  शुरू  में  इसे  7  शहरों  में

 चालू  किया  गया  था|  तब  से  अन्‍्तर्देशीय  स्पीड  पोस्ट  सेवा  के  अन्तर्गत  60  शहूरों  और  अन्‍्तर्राष्ट्रीय
 स्पीड  पोस्ट  सेवा  के  अन्तर्गत  48  देशों  तक  इस  सेवा  का  विस्तार  किया  गया  है  ।

 स्पीड  पोस्ट  सेवा  एक  गारंटी  शुदा  और  निश्चित  समय  के  श्रीतर  बितरण  करने
 बाली  सेवा  इस  सेवा  की  खास  विशेषताएं  निम्नलिखित

 (i)  क्री  पिक-अप  सविस

 (ii)  अपनी  मदें  स्वयं  बुक  करने  की  स्कीम  यूअर  ओन  आटिकल
 उपभोक्ता  अपनी  ही  रसीद  जारी  करता  है  और  इसकी  प्रति  डाक  वस्तु  क ेसाथ  विभाग
 के  प्रतिनिधि  को  सौंप  देता  है  ।

 (iti)  पहले  बुक  करें  भुगतान  बाद  में  करें  नाउ  पे  लेटर  फैसिलिदी  )
 पूर्व  अदायगी  किए  बिना  वस्तुओं  की  बुकिंग  और  बिलों  का  साप्ताहिक  आधार  पर
 समायोजन  ।

 (iv)  पे  बंक  फैसिलिटी  :  निश्चित  समय  के  भीतर  वितरण  न  होने  के  मामले  में  स्पीड  फ्रोस्ट

 शुल्क  की  वापसी  ।

 प्राइवेट  कूरियर  इस  काम  को  स्वतंत्र  रूप  से  कर  रहे  उनके  और  डाक  विभाय
 के  बीच  कोई  सहयोग  नहीं  है  ।

 राजस्थान  में  डाक  वापसी  कार्यालय

 2278.  श्री  गिरधारी  लाल  भार्गव  :  क्‍या  संचार  मन्ती  यह  बतासे  की  कृषा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राजस्थान  में  डाक  वापसी  कार्यालय  बन्द  कर  दिया  गाज्मा  है  ।
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 डाक  वापसी  कार्यालय  बन्द  करने  अथवा  खोलने  के  संबंध  में  सरकार  की  वर्तमान  सीति
 क्‍या

 संचार  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  पी०  वी०  रंगयूया  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 प्रत्येक  डाक  सकिल  के  लिए  या  तो  अलय  से  या  फिर  आस-पास  के  एक  अथवा  एक  से
 अधिक  सकिलों  के  लिए  एक  प्रेषण  केन्द्र  होता  सरकार  की  किसी  पुनः  प्रेषण  केन्द्र  को  बन्द
 करने  की  या  कोई  नया  प्रेषण  केन्द्र  खोलने  की  कोई  योजना  नहीं  है  ।

 टिहरी  बांध  के  पानी  में  राजस्थान  का  हिस्सा

 2279.  भ्री  गिरधारी  लाल  दागंब  :  क्या  जल  संसाधन  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राजस्थान  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  टिहरी  बांध  के  पाती  में  राजस्थान  के

 हिस्से  से  संबंधित  मामले  को  शीध्ष  हल  करने  का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  व्यकतत  की  है  और  इस  संबंध

 में  कया  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 जल  संसाधन  मनन्‍्ज्री  विद्याचरण  :  और  राजस्थान  सरकार  ने

 केन्द्रीय  सरकार  को  पत्र  लिखा  है  कि  वह  राजस्थान  में  क्षेत्रों  के लिए  टिहरी  बांध  परियोजना  का  10

 प्रतिशत  जल  आबंटित  किए  जाने  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  राजी  करे  ।  तद्नुसार  इस  मुद्दे  को

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  के  साथ  उठाया  गया  था  जिसने  राजस्थान  सरकार  को  1988  में  तथा

 इस  मंन्नालय  को  1988  में  सूचित  किया  कि  टिहरी  बांध  परियोजना  पर  गंगा  जल  की

 बद्धता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  राजस्थान  में  उसके  क्षेत्रों  को जल  आपूर्ति  करना  संभव  प्रतीत  नहीं  होता
 राजस्थान  सरकार  को  में  यह  सलाह  दी  गई  थी  कि  वह  यह  मामला  यमुना  संबंधी

 अन्तर्राज्यीय  बैठक  के  समक्ष  यमुना  विवाद  पर  बातचीत  करने  के  लिए  जल  संसाक्ष्मों  में

 अन्तर्राज्यीय  मुद्दों  पर  स्थायी  समिति  की  बैठक  1990  में  आयोजित  की  गई  थी  परन्तु  इस

 मुद्दे  पर  विचार  नहीं  किया  जा  सका  ।

 हु  दंगा  सियंत्रक  वाहन

 2280.  भ्री  जें०  चोवका  राव  :  कया  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आप्ट्रिया  की  किसी  कम्पनी  के  सहयोग  से  मुम्बई  की  एक  फर्म  द्वारा  निर्मित  ढंगा

 नियंत्रक  वाहनों  का  कैश  के  कश्मीर  जैसे  कुछ  भागों  में  प्रयोग  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  क्या  दंगों  के  नियंत्रण  के  लिए  राज्यों  सप्लाई  करने  के  लिए  ऐसे  वाहनों

 को  बड़े  पैसानों  पर  ब्राप्त  करते  का  कोई  प्रस्ताव
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 संतदीव  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०एम०  :

 और  कानून  और  व्यवस्था  राज्य  का  विषय  है  और  कानून  और  व्यवस्था  को

 बनाए  रखने  के  लिए  राज्य  सरकार  अपनी  इच्छा  के  उपकरणों  का  प्रयोग  कर  सकती  है  ।  भारत
 सरकार  के  राज्य  सरकारों  द्वारा  प्रयोग  किए  जा  रहे  वाहनों  के  बारे  में  कोई  सूचना  नहीं  है  ।

 भारत-बंगला  देश  सीमा  पर  बाड़  लगाता

 2281.  भी  थी०  एस०  विजय  राघवम  :  क्‍या  गृह  मन्ती  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 भारत  और  बांगला  देश  के  बीच  अन्तर्राष्ट्रीय  सीमा  पर  बाड़  लगाने  के  कार्य  में  कितती
 प्रगति  हुई

 क्या  बाड़  लगाने  के  मुद्दे  पर  बांगला  देश  के  साथ  कोई  विवाद  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०एस०  :
 भारत  बंगला  देश  सीमा  पर  अब  तक  36.57  कि०  मी०  के  लम्े  क्षेत्र  में  बाड़  लगाने

 का  कार्य  किया  गया  है  ।

 जी  श्रीमान  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  है  ।

 भारतीय  एल्यूमिनियम  प्राधिकरण  की  स्थापना

 2282.  भी  कड़िया  मुण्डा  :  क्‍या  खान  मन्‍्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  का  एक  एल्यूमिनियम  प्राधिकरणਂ  की  स्थापना
 करने  एवं  मूल्यों  को  नियंत्रित  करने  की  दृष्टि  से  सभी  एल्यूमिनियम  कारखानों  को  इस  प्राधिकरण  के
 प्राधिकार  में  लाने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  सन्‍्डी  बलराम  सिंह  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  पिथोरागढ़  स्थित  परियोजना

 2283.  श्री  जीवन  शर्मा  :  क्या  दस्‍्पात  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  उत्तर  प्रदेश  के  पिथौरागढ़  में  भारत  रिफ्रैक्ट्रीज  लिमिटेड  की  पिथौरागढ़
 परियोजना  को  बन्द  करने  संबंधी  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 इस्पात  मंन्नालय  के  राज्य  मन्त्री  सन्‍्तोष  मोहन  :  और  सरकार  ने
 प्रस्तावित  पिधौरागढ़  मैगनेसाइट  प्रोजेक्ट  को  कार्यान्विद  न  करने  के  सम्बन्ध  में  भारत  रिफ्रैक्ट्री  लिमिटेड
 के  प्रस्ताव  को  स्वीकृत  कर  लिया  है  क्योंकि  यह  महसूस  किया  गया  था  कि  तापसहों  के  मांग  प्रतिरूप  में
 परिवर्तन  करने  के  परिणामस्वरूप  परियोजना  अधथ॑क्षम  नहीं  रहेगी  ।

 प्रति  ब्यक्षि  दूध  की  खपत

 2284.  भ्री  विलासरा  बनागनाथराव  गुंडेवार  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  महाराष्ट्र  में  वर्ष  1990-91  के  दौरान  शहरी  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रति  व्यक्ति  दूध  की  खपत

 पृथक-पृथक  कितनी  है  ?

 कृषि  संत्रालय  में  राज्य  सरत्री  के०  सी०  :  महाराष्ट्र  राज्य  सरकार  ने  सूचित
 किया है  कि  वर्ष  1990-91  के  दौरान दूध  की  प्रति  व्यक्ति  खपत  शहरी  क्षेत्रों  में  107  ग्राम  और  प्रामीण
 क्षेत्रों  में  126  प्राम  थी  ।

 महाराष्ट्र  में  म/मदेड़  तथा  परभणी  जिलों  में  टेलीफोन  कनेक्शन

 2285.  श्री  बिलासराव  गुंडेबार  :  क्या  संधार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  -

 महाराष्ट्र  के  नानदेड़  और  परभणी  जिलों  में  आवेदकों  को  ऐसे  कितने  नये  टेलीफोन
 कनेक्शन  दिए  गए  हैं  जिनके  नाम  1990  के  दौरान  प्रतीक्षा  सूची  में  और

 वर्ष  1992  के  दौरान  कितने  नये  टेलीफोन  कनेक्शन  जारी  किये  जाते  की  सम्भावता

 संचार  मंत्रालय  में  उप-मम्त्री  पी०  बी०  रंगयया  :  1990  के  दोरात

 नानदेड  और  परभनी  जिलों  में  313  और  331  नए  टेलीफोन  कनेक्शन  दिए  गए  ।

 1992  के  दौरान  प्रदान  किए  जाने  वाले  नए  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  अनुमानति  संखूया

 इस  प्रकार  है  :--
 --+-++*+
 नानवेड़  .  न  कि  450

 परभणी  वि  .  ,  500
 असल

 बिहार  में  इंडियन  टेलीफोन  इंडस्ट्रीज  की  इकाई  की  स्थापना

 2286.  आओ  उपेस्धनाथ  थर्मा  :  क्‍या  संचार  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  बिहार  में  भारतीय  टेलीफोन  उद्योग  की  यूनिट  स्थापित  करने  का

 विचार  है  ;

 यदि  तो  इसके  कब  तक  स्थापित  किए  जाने  की  सम्भावना  और

 123



 अऋश्कों  के लिखित  उत्तर  8  1991

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 संचार  संत्षालथ  में  उच-सन्‍्की  पी०  थी  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  वहीं  उठता  ।

 आई०टी०आई०  की  कोई  नई  यूनिट  स्थापित  करने  की  योजना  नहीं  है  ।

 कफोटभाशकों  में  मिलानट

 226  7.  भी  उशारेशिश  वेकरेश्यरल  :  कया  कि  मस्ती  कह  बलाने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  देश  में  बड़े  पैमाने  पर  कीटनाशकों  में  मिलावट  की  जा  रही

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  मिलाक्ट  कितने  मामले  पकड़े  गए  ओर

 इस  संबंध  में  क्या  सुधारास्मक  कदम  उठाय  गए  हैं  ?

 कृषि  संत्रालय  में  राज्य  भन्‍्त्ती  मुल्लापलली  :  देश  में  कृमिनाशी
 दबाईयों  में  बड़े  पैमाने  पर  मिलावट  के  बारे  में  कोई  सूचना  नहीं  कृमिनाशी  दवा
 1968  के  अधीन  अधिसूचित  क्ृमिताशी  दवा  निरीौक्षकों  द्वारा  लिये  गये  कृमिनाशी  दवाओं  के  नमूनों

 में  से  37  प्रतिशत  से  4.9  प्रतिशत  नमूने  घटिया  पाये  गये  हैं  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  में  विश्तेषित  और  घटिया  पाये  गये  नगनों  की  संख्या  इस  प्रकार

 कषे  विश्लेधित  घटिया  पाये  षटिया  की

 नमूने  प्रतिशतता

 1987-88  .  .  38053  1402  3.7

 1988-89  नि  34912  1312  3.9

 1989-90  .  .  41267  2031  4.9

 राज्य  सरकारों  ने  कृमिनाशी  दवा  1968  को  लागू  करने  के  लिए

 पूर्ण  पदाधिकारी  अधिसूचित  किए  हैं  ।  उक्त  अधिनियम  के  अन्तर्गत  अधिसूचित  कृणिनाशी  दवा
 निरीक्षक  नियमित  रुप  से  कृमिनाशी  दवाओं  के  नमूने  प्राप्त  करते  हैं  तथा  उन्हें  परीक्षण  क ेलिए  कृमिनाशी
 दवा  विश्लेषकों  को  भेजते  देश  में  39  राज्य  कुमिनाशी  दव३  परीक्षण  प्रयोदशालाओं  का  एक  जाल
 बिछा  हुआ  है  जिनकी  विश्लेषण  क्षमता  प्रति  वर्ष  44,000  से  अधिक  नमूनों  का  विश्लेषण  करने  की

 केन्द्रीय  सरकार  ने  भी  एक  केन्द्रीय  कृमिनाशी  दवा  प्रयोगशाला  को  एक  संदर्भ  प्रयोगशाला  के  रूप
 में  अधिसूचित  किया  राज्यों  और  संघ  शासित  प्रदेशों  द्वारा  क्वालिटी  नियंत्रण  के  क्रयासों  में  की
 गई  प्रगति  की  समीक्षा  कृषि  मंत्रालय  द्वारा  समय-समय  पर  की  जाती  है  ताकि  देश  में  निमित  होने  बाली
 और  बेची  जले  बाली  कुमिनाशी  दवाओं  की  क्यालिदो  में  सुआर  लघ्या  जा  सके  ।
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 दिषलशीय  सुह्ों  पर  भारत-थाक  बर्फ्ता

 2288.  भरी  राजेख  कुमार  शर्मा  :

 झौ  के०  प्रततवी  :
 शी  गोफीनाथ  गजपलि  :

 क्या  जिदेश  मन्‍्त्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हाल  ही  में  पाकिस्तान  के  विदेश  सचिव  ने  धारत  की  यात्रा  की  थी  और  दो  देशों  के
 बील  हिपक्षीय  विभिस्त  भासलों  पर  अपने  भारतीय  प्रतिपक्षी  के  साथ  ब/तचीत  की  थी  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  निकले

 कया  सीमा  बिबाद  के  मसले  पर  भी  बातचीत

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  ह

 ($)  दो  देशों  के  बीच  अन्य  स्तरों  पर  विभिन्‍न  मामलों  पर  की  गई  बातचीत  के  कया  परिणाव
 निकले

 क्या  सरकार  ने  सियाचिन  ग्लेशियर  विवाद  के  शांतिपूर्ण  समाधान  के  बारे  में  पाकिस्तान
 के  साथ  कोई  बातचीत  आरम्भ  की  और

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 विदेश  झूब्जी  साधर्बापह  :  से  और  पाकिस्तान  के  बील
 विदेश  सबिद  स्तर  की  बार्ता  का  चौथा  दौर  4  से  6  1991  तक  हुआ  इस  बतब्वील  में

 सभी  द्विपक्षीय  मामलों  पर  विचार-विमर्श  किया  गया  और  साथ  ही  आपसी  हित  के  अन्तर्राष्ट्रीय
 शसलों  पर  भी  विचारों  का आदान-अदान  हुआ  ।  इस  बातचीत्त  में  पाकिस्लान  को  यह  बताया  गया
 कि  द्विपक्षीय  संबंधों  की  मौजूदा  समस्या  की  जड़  इस  बात  में  है  कि  वह  पंजाब  तथा  जम्मू  और  कश्मीर
 में  आंतकवाद  और  तोड़फोड़  की  गतिविधियों  को  समर्थन  दे  रहा  है  ।

 विदेश  सचियों  ने  6  1991  को  निम्नलिखित  के  संदंप्र  में  दो  करारों  पर  हस्ताक्षर  किए  ।

 ()  सैसिक  सैन्य  पृक्तियों  और  सैनिक  गतिविधियों  के  संबंध  में  पूर्व  सूचना  ।

 वायु  क्षेत्र  क ेउस्लंघन  पर  रोक  और  सैनिक  को  अपने  वायु  क्षेत्र  से होकर  उड़ने
 या  उतरने  की  इजाजत  देना  ।

 इस  बात  पर  भी  सहमति  हुई  कि  जो  बहुत-से  अनसुलझे  द्विपक्षीय  मसले  पड़े  ह ैउन  पर  वातचीत

 कौ  तथा  सिद्धास्म  रूप  में  भा  रत-पाकिस्तान  संयुक्त  आयोग  के  उप  आयोग  की  जेठक  परस्पर  सुविधा
 जनक  त्तरीखों  पर  बुलाने  का  क्री  फैसला  किया  गया  ।  विदेश  सविव  ह्तर  की  थर्ता  का  पांचवां  दौर

 आयोजित  करने  पर  भी  सहमति  हुई  +  यह  बातचीत  अब  1991  के  लिए  तब  हुई  है  ।

 (४)  भारत  और  पाकिस्तान  के  महास॑वेक्षकों  की  एक  बैठक  नई  दिल्‍ली  में  23  से  26

 1991  तक  हुई  थी  जिसमें  सरक्रीक  क्षेत्र  में  दोनों  देशों  के  बीच  अन्तर्राष्ट्रीय  सीगा  को  अंकित  करने
 पर  विचार-विमर्श  हुआ  इस  बातचीत  से  दोनों  पक्ष  एक-दूसरे  के  दृष्टिकोण  को  ज्यादा  अच्छी
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 तरह  समझ  सकें  ।  इस  प्रश्न  पर  सचिवों  के  स्तर  पर  और  आगे  बातचीत  की  जानी  है  जिनकी  बैठक
 इस  महीने  के  आखिर  में  होने  वाली  है  ।

 नशीली  दवाईयों  के  अवैध  व्यापार  और  तस्करी  को  रोकन  से  सम्बद्ध  भारत-पाकिस्तांन
 समिति  की  बैठक  30-31  1991  को  इस्लामाबाद  में  हुई  थी  जिसमें  दुसरी  बातों  के  अलावा

 इस  बात  पर  भी  सहमति  हुई  थी  कि  भारत-पाकिस्तान  सीमा  के  आर-पार  नशीली  दवाईयों  के  अवध
 व्यापार  और  तस्करी  को  रोकने  के  लिए  सूचना  के  आदान-प्रदान  में  लेजी  बरती  जाएगी  ।

 और  विदेश  सचिव  स्तर  की  चोये  दौर  की  बातचीत  में  सिद्धान्ततः  इस  बात
 र  सहमति  हुई  कि  किसी  उपयुक्त  समय  पर  सियाचीन  के  बारे  में  बातबीत  शुरू  की  जाएगी  ।

 मये  इलेक्ट्रानिक  ठेलीफोन  एक्‍्सचंजों  की  स्थापमा

 2289.  श्री  राजेना  कुमार  शर्मा  :  क्या  संचार  मनन्‍्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  कितने  इलेक्ट्रानिट  लीफोन  एक्सचेंज  खोलने  का  लक्ष्य
 निश्चित  किया  गया  और

 ह

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  कितने  इलेक्ट्रानिक्स  टेलीफोन  एक्सचेंज  खोले  गए  और
 किसने  अभी  खोले  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप-मस्द्री  पी०  वी०  रंगयया  :  वर्ष  1990-91  के
 दौरान  इलेक्ट्रोनिक  एक्सचेंज  खोलने  के  लिए  2957  एक्सचेजों  का  लक्ष्य  निश्चित  किया  गया  था  ।

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  2987  इलेक्ट्रोनिक  एक्सचेंज  खोले  गए  तथा  वर्ष  1991-92  2
 के  दौरान  4472  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज/एक्सचेंज  यूनिट  खोले  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 कट्रेमज  लौह  अयस्क  कम्पनी  लिसिटेड  हारा  अजित  विदेशी  स॒द्रा

 2290.  भरी  राजेन्द्र  कुमार  शर्मा  :  क्या  इत्पात  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कुद्रेमुख  लौह  अयस्क  कम्पनी  लिमिटेड  द्वारा  कितनी  विदेशी

 मुद्रा  अजित  की  और
 बर्ष  के  दौरान  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 इस्पात मंत्रालय के राज्य मन्स्रो सन्‍्तोष मोहन देव ) पिछले तीन वर्षों दौरान कुद्रेमुब आयरन और कम्पनी लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित विदेशी मुद्रा अजित की गई :--- वर्ष राशि . * 22898 | 89 * * * लि जन तन
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 कुद्रेमुब  आयरत  और  कम्पनी  लिमिटेड  आशा  करती  है  कि  वह  वर्ष  1991-92
 के  दौरान  विभिन्‍न  देशों  को  लौह  अयस्क  सांद्रण  और  पैलेटों  के  निर्याव  से  25,000  र०  की  विदेशी

 मुद्रा  अजित  कर  हाल ही  में  घोषित  विनिमय  दर  समायोजन  के  अनुवर्ती  प्रभाव  से  इसमें  वृद्ध
 हो  सकती  है  ।  -

 शरणार्थियों  को  भीलंका  वापस  भेजा  जाता

 2291.  श्रीमती  बासव  राजेश्वरी  :  कया  बिदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तमिलनाई  से  श्रीलंका  के  शरणाथियों  को  स्वदेश  वापस  भेजने  के  तौर-तरीकों
 पर  भारत  और  श्रीलंका  विचार-विमर्श  कर  रहे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 ५  कया  भारत  सरकार  ने  मन्नार  द्वीप  में  एक  शरणार्थी  केन्द्र  स्थापित  करने  में  श्रीलंका
 को  मदद  देने  पर  सहमति  व्यक्त  की  और

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विदेश  मन्‍्त्री  माधव  सिंत  और  श्रीलंका  के  विदेश  मन्त्री  की

 हाल  की  भारत  यात्रा  के  दौरान  भारतीय  पक्ष  ने  इस  बात  पर  बल  दिया  था  कि  श्रीसंका  की  सरकार
 को  ऐसे  कदम  उठाने  ही  चाहिए  कि  इस  समय  भारत  में  जो  शरणार्थी  हैं  व ेशीध्र  और  खुद-ब-खुद  वापस
 जाने  के  लिए  प्रोत्साहित  हों  ।

 और  पीसलाई  और  मदू  में  संयुक्त  राष्ट्र  शरणार्थी  आयोग  के

 मौजूदा  राहत  कार्यों  क ेलिए  भारत  सरकार  ने  लगभग  1.17  करोड़  रुपये  मूल्य  की  राहुत  सामग्री  दी  है  ।

 ह्वरित  डाक  सेया

 2292.  श्रीमती  बासव  राजेश्वरी  :  क्‍या  संचार  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  कुछ  और  नगरों  में  त्वारित  डाक  सेवा  आरम्प्त  करने  का  प्रस्ताव

 और  |
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संधार  मंत्रालय  में  उप-सम्सों  पी०  बी०  रंगयया  :  जो  फिलहाल
 और  शहरों  में  स्पीड  पोस्ट  सेवा  शुरू  करने  की  कोई  योजना  नहीं  है  ।

 उपरोक्त  को  मदेनजर  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कर्नाटक  में  नये  टेलीफोन  कलेक्शन

 2293.  श्रीमती  शासव  राणेश्वरी  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कर्नाटक  के  वेलारी  जिले  में  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  कुल  कितने  प्रार्थना  पत्र  लंबित

 पड़े  और

 प्रारथियों  को  कब  तक  टेलीफोन  कनेक्शन  दिये  जाने  की  सम्भावना  है  ?
 ,

 $04/L.S./91—17
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 संचार  मंत्रालय में  उप-मन्त्री  वी०  रंगंगया  :  30-6-1991  की

 स्थिति के  अंनुसार  कर्माटक  के  बैलारी  जिले  में  प्रतीक्षा  सूची  में  दर्ज  लोगों  की  संख्या  है  ।

 1993  तक  आवेदकों  को  उत्तरोत्तर  टेलीफोन  कनेक्शन  प्रदात  कर

 की  संभावना  है  ।

 बिहार  में  विक्रमशिला  कृषि  विश्व्िशालय

 2294.  थी  भोगेज  क्षा  :  क्या  कषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  में  साबौर  में  विक्रमशिला  कृषि  विश्वविद्यालय  खोलने  का  प्रस्ताव
 और  ॥

 यदि  तो  इसे  कब  तक  खोले  जाने  की  संभावना  है  ?

 कृषि  संत्रालय  में  राज्य  मन्ज्री  के०  सी०  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्ता  ही  नहीं  उठ्शा  ।
 *

 क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालयों  से  पासपोर्ट  जारी  करता

 अनुवाद
 2295.  श्री  सैष्य  शाहइशह्दीत  :  क्‍या  जिदेश  मन्सी  यह  बकने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ।  1990  को  पासपोर्ट  के  लिए  लम्बित  कीयासपोर्ट  कार्यालय-वार

 कुल  संख्या  क्‍या

 वर्ष  1090-91  के  दौरान  पासपोर्ट  कार्यालय-वार  कुल  कितने  पासपोर्ट  के

 पक्ष  प्रॉप्त  किये  गये  और  कितने  निप्रठाये

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  पासपोर्ट  कार्यालय-वार  कुल  कितने  पासपोर्ट  जारी  किय्रे

 गये  और  कितने  पासपोर्टों  की  वैधता  बढ़ाई  और

 पासपोर्ट  अधिकारियों  की  कार्यकुशलता  में  सुधार  कश्मे  के  लिए  क्‍या  कवस  उठाये

 गये  हैं  ?

 विदेश  मन्‍्त्री  माधव  सिंह  कार्यालय-वार  विस्तृत  जानकारी
 '
 संलग्न  में  दी  गई  है  ।

 विभिस्ने  पीसपोर्ट  कार्याक्षम्ों  स ेजानकारी  एफत्न  की  जा  रही  है  ।.

 अपेक्षित  जानकारी  संलग्न  में  दी  गई  है  ।

 जानकारी  संसेरन  में  दी  गई
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 .  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 1-4-1990  को बकाया  पड़े  की  कुल  संख्या  का  विवरण

 ह

 क्रम क्रिस  पासपोर्ट  कारये  की पासपोर्ट  कार्यालय  ॥  बकाया  कारें  की

 eo  3  ४  ४ ऊऊऊऊऊअऑफक्‍ऊफऊूूऋूफऋफ्अ्उ9आ 9  ऑऋ
 स्थिति

 2.  अहमदाबाद  मु  जे  9329

 2.  बंगलोर  व  *  *  9329

 '9.  बरेली  न  वि  न  .  .  .  3550

 4.  भीपाल  व  वि  .  -  3550

 5.  भुवनश्वर  *  नि  *  722

 :  6.  बम्बई  मर  *  *  न  *  ५  y

 8.  कलकत्ता  .  *  *  ध  $  8869

 8.  चण्डीगढ़  *  मु  मु  -  33493

 9.  कोचीन  *  मु  मर  मर  x:

 11.  दिल्‍ली  *  *  *  *  जप  9043

 12.  गोवा  *  मु  1694

 14.  गुवाहाटी  *  . . ,  15671

 14.  हैदराबाद  *  *  मु  *  in  19334

 15.  जयपुर  मु न  *  .  _,

 16.  जालन्धर  . .  *  :  .  _.  53825

 कोजिकोड  मु  . .  .  .  15159

 18.  लखनऊ  कि  .  *  .  .  5016

 19.  मद्रास  मु  *  .  मु  *  955

 नागपुर  . *  :  मु  न  955

 *  20.  पटना  मु  *  *  मु  ना  4779

 22.  श्रीनगर  मु  मर  ५.  3937

 22.  त्रिची  *  ५.  278912
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 बन  जननननन-ननननननननननन-न  पिन  भन-ननाननममननननन-क  भी  मनन  न  ce  3  3

 वर्ष  में  प्रत्येक  पासपोर्ट  कार्यालय  द्वारा  जारी  किए  गए  पासपोर्ट  अथवा  उपलब्ध

 कराई  गई  विभिन्‍न  सेवाओं  का  विवरण

 क्रम  पासपोर्ट  कार्यालय  जारी  किए  गए  उपलब्ध  कराई

 सं०  पासपोर्ट  गई  सेवाएं

 1.  अहमदाबाद  .  वि  ध  90732  68190
 3.  बंगलौर  .  वि  .  प  61882  33650
 3.  बरेली  व  .  ध  धि  44343  21054
 4.  भोपाल  वि  .  .  वि  17180  9506
 5.  भुवनेश्वर  .  मु  .  .  5766  2015
 6.  बम्बई  .  *  *  *  229495  180110
 7.  कलकत्ता  वि  वि  धि  47106  20887
 8.  चण्डीगढ़  .  .  .  .  78576  25951

 9.  कोचीत  .  व  .  .  128348  98227
 10.  दिल्ली  वि  ५  .  वि  84186  78839
 11.  गोबा  व  वि  वि  9662  18230
 12.  गुवाहाटी  पु  .  *  .  5901  1883
 13.  हैदराबाद  *  .  वि  98799  53900

 14.  जयपुर  वि  वि  वि  ध  64535  28425

 15.  जालन्धर  दि  वि  .  धि  103815  33718

 16.  कोजिकोड  .  .  दि  110828  63707
 17.  लखनऊ  :  धि  .  दि  49270  15567

 18.  मद्रास  .  ध  दि  धि  69063  53834
 19.  नागपुर  वि  वि  ध  .  6488  2295

 20.  पटना  ब  .  ध  21980  7773

 21.  तिची  ०  वि  वि  धि  113070  40197
 कक  sg  een!

 1440725  857958
 न  ५५०»«»-ननमनमन-कपन+-कनमन-नन  न  पनन+  न  3-3  मनन  नकन-े+पनननम-मननननक  न  नानकननक  न  नमन  न

 पासपोर्ट  कार्यालयों  की  कार्यकुशलता  में  सुधार  लाने  क ेलिए  उठाए  गए  कदम  :--

 निम्नलिखित  श्रेणी  के  आवेदकों  को  पासपोर्ट  जारी  किए  जाने  से  पूर्व  पुलिस  तथा

 सी०आई०डी०  साक्ष्यांकन  से  छूट  दी  गई

 सभी  सरकारी  कर्मचारी  अथवा  सार्वजनिक  उपक्रम  के  जो  अपने  आवेदनों
 के  साथ  विभागीय  स्टेशनरी  पर  अपने  विभागीय  अध्यक्ष  द्वारा  हस्ताक्षरित

 अनापत्ति प्रमाण-पत्र और साक्यांकन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हैं ।



 17  1913  )  े  प्रश्नों  के  लिखित  उसर

 यदि  आवेदक  अपने  आवेदन-पत्र  के  साथ  निम्नलिखित  में  स ेकिसी  एक  द्वारा
 क्षरित  साक्ष्यांकन  प्रमाण-पत्र  संलग्न  करता

 (i)  भारत  सरकार  के  उप  सचिव  अथवा  उससे  ऊपर  के  ओहदे  के

 (ii)  राज्य  सरकार  के  संयुक्त  सचिव  अथवा  उससे  ऊपर  के  ओहदे  के

 (iii)  सब-डिवीजनल  मैजिस्ट्रेट  वथा  उससे  ऊपर  के  ओहूदे  के  ,

 (iv)  जिला  पुलिस  अधीक्षक  अथवा  उससे  ऊपर  के  ओहूदे  के अधिकारी  ।

 सेवानिवृत्त  राजपत्नित  सरकारी  कर्मचारी  ।

 संघीय  संसद  सभा  तथा  लोक  तथा  राज्य  विधान  मण्डलों
 सभा  व  विधान  के  भूतपूर्व  सदस्य  ।

 2.  ऐसे  अन्य  सभी  मामलों  में  जिनमें  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  अधिकारी/पासपोर्ट  अधिकारी  आवेदक
 की  वास्तविकता  से  अन्यथा  संतुष्ट  उस  स्थिति  में  पासपोर्ट  जारी  किया  जा  सकता  यदि

 पुलिस  तथा  सी  ०आई०डी०  को  संवंधित  व्यक्तियों  के  ब्यौरे  के  फार्म  भिजवाए  जाने  को  तारीख  के
 वे  चार  सप्साह  के  भीतर  अपनी  रिपोर्ट  नहीं  भेजते  हैं  ।

 3.  15  वर्ष  से  कम  आयु  के  बच्चों  को  पुलिस  साक्ष्यांकन  के  बिना  पासपोर्ट  जारी  फिया

 जा  सकता  है  ।
 ॥

 4.  सामान्य  पासपोर्ट  धारकों  को  10  साल  की  वैधता  अवधि  की  समाप्ति  पर  बिना  पूर्व

 पुलिस/सी  साक्ष्यांकत  के  पासपोर्ट  जारी  किया  जा  लकता  हैं  ।

 &  .  ct  न  न
 5.  इसके  अतिरिक्त  इस  बात  का  सुनिश्चय  करने  के  लिए  कि  निपटान  शीक्र  हो  प्रत्येक

 पोर्ट  कार्यालय  के  मामले  में  साप्ताहिक  प्रगति  रिपोर्टों  क ेजरिये  इस  बात  पर  निगरानी  रखी  जाती

 है  कि  कितने  पासपोर्ट  जारी  किए  गए  हैं  और  कितता  कार्य  बकाया  पड़ा  है  ।

 6.  16  1990  नये  पासपोर्ट  शुरू  में  ही  दस  बर्ष  की  बैंधता  अवधि  के  लिए  जारी

 किए  जा  रहे  ताकि  पासपोर्ट  घारक  को  प्रथम  पंच  वर्ष  की  अवधि  की  समाप्ति  के  बाद  पासपोर्ट

 नवीनीकरण  के  लिए  पासपोर्ट  कार्यालय  आने  की  आवश्यकता  न  जैसाकि  1990  से  पहले

 होता  था  ।

 पासपोर्ट  कार्यालयों  की  कार्यक्षमता  को  बढ़ाने  के लिए  उठाये  गये  कदम  ;

 (1)  पासपोर्ट  कार्यालयों  की  कार्यक्षमता  को  बढ़ाने  के  लिए  पासपोर्ट  कार्यालयों  के

 करण  के  लिए  कारंवाई  की  जा  रही  है  ।

 (2)  निर्धारित  बचत  प्रावधानों  के  अन्तर्गत  पासपोर्ट  कार्यालयों  की  कार्यक्षमता  बढ़ाधे
 के  लिए  नैमितिक  कमंचारियों  को  रखमे  तथा  पात्र  क्ंच्रारियों  को  समयोपरि
 देने  की  अनुमति  दी  गई  है  ।
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 1991

 बिहार  में  जलाशय  गोजनाः

 6.  श्री  राम  लखन  सिह  यादव  :  क्या  जल  संसाधन  मन्त्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बिहार  सरकार  केन्द्रीय  सरकार  को  सिचाई  योजना  की  पूरी  क्षमता
 से  जल  उपलब्ध  कराने  के  लिए  जलाशय  निर्माण  करने  का  कोई  प्रस्ताव  भेजा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसको  कब  तक  स्वीकृति  दिये  जाने  की
 संभावना  है  !

 जल  संसाधन  मन्त्रो  विद्यादण  :  और  संदर्भित
 परियोजना  बिहार  की  कदवान  जलाशय  परियोजना  राज्य  सरकारं  ने  सोन  नदी  पर  कदवान

 .  अलाप्रय  के  निर्माण  के  लिए  प्रस्ताव,तकनीकी  आशिक  मुल्यांकन  के  वास्ते  1987  में  केन्द्रीय
 आयोग को  प्रस्तुत  किया  परियोजना  की  जांच  की  गई  तथा  उसे  संशोधन  के  वास्ते  जनवरी

 1988  में  राज्य  सरकार  को  लौटा  दिया  गया  ।  यहां  तक  कि  1990  में  प्राप्त  हुईं  संशोधित :
 रिपोर्ट  में  भी  अनेक  मूल  कमियां  पाई  गई  ।  उदाहरण  के  लिए  इस  बहुप्रयोजनी  पेरियोजनों  में  केवल
 बांध  के  बारे  में  विवरण  दिया  गया  सिंचाई  और  जल  विद्युत  घटकों  का  विवरण  नहीं»  दिया  गया

 «  था  तथा  वेसिन  राज्यों  की  उनके  जलमनन  होने  वाले  क्षेत्रों  के  बारे  मे ंसहमति  नहीं  ली  गई  पर्या
 बरणीय  और  वन  पहलुओं  के  विषय  में  भी  सहमति  नहीं  ली  गई  थी  तथा  परियोजना  के  जल
 विज्ञान  पक्ष  को  भी  अन्तिम  रूप  तहीं  दिया  गया  इस  परियोजना  को  1990  में
 राज्य  सरकार  को  लौटाना  पड़ा  ।

 चुंकि  इस  परियोजना  में  विद्यमान  सोन  कमान  क्षेत्र  में  सिचाई  स्थापित  करने  तंथा  जल  विद्युत
 उत्पादित  करने.का  प्रस्ताव  किया  गया  अतः  परियोजना  के  जल  विज्ञान  पक्ष  को  अन्तिम  रूप  दिए

 >  जाने  पर  ही  लाभ  ओर  अन्य  विवरण  निर्धारित  किए  जा  सकते  हैं  ।  केन्द्रीय  जल  आयोग  की

 है

 टिप्पणियों  की  अनुपालना  करके  राज्य  सरकार  द्वारा  संशोधित  परियोजना  रिपोर्ट  प्रस्तुत  किया
 जाना  अपेक्षित  है  ।

 बिहार  में  बाढ़  नियंत्रण  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता

 2297.  भ्री  राम  लखन  सिंह  यादव  :  क्‍या  जल  संसाधन  मन्‍्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  ने  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तगेत  उत्तर  बिहार  में  बाढ़  नियंत्रण
 के  लिए  धनराशि  मंजूर  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ओर  उक्त  धनराशि  कब  तक  जारी  किए  जाने
 की  सम्भावना  है  ?

 »  sop  जल  संसाधन  सन्जी  विजद्याचरण  :  आठवीं  योजना  को  अन्तिम  रूप  नहीं
 गया  है  ।

 प्रश्त  नहीं  उठता  ।
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 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 सुवर्णरखा  बहुउद्देशीय  परियोजना  का  द्वितीय  चरण

 8.  श्री  राम  लखत  सिंह  यादव
 ओ  छेव़ी  पासवान  :

 क्या  जल  संसाधन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  की  सुवर्णरेश्ा  बहुउद्ेशीय  परियोजना  के  द्वितीय  चरण  की  वर्तमान  स्थिति ,  कि

 इस  पर  अब  तक  कितनी  धनराशि  व्यय  की  गई  और

 परियोजना  कब  तक  पूरी  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 जल  संसाधन  मस्त्री  विद्याचरण  :  बिहार  सरकार  ने  सुवर्णरेखा
 प्रयोजती  परियोजना  पर  संशोधित  अभिनज्नान  रिपोर्ट  तकनीकी-आथिक  मल्मांकन  के
 वास्ते  1988  में  केन्द्रीय  जल  आयौग  को  प्रस्तुत  की  जिस्तकी  अनुमानित  लागत  858.6
 करोड़  रुपए  जिसमें  वर्ष  1982  में  स्वीकृत  की  गई  परियोजना  का  शेष  कार्य  शामिल  है  तथा  अभय
 घटकों  के  रूप  में  नई  सिंचाई  और  जल  विद्युत  स्कीमें  भी  शामिल  हैं  इस  स्कीम
 की  जांच  की  गई  तथा  राज्य  सरकार  से  1989  में  यह  अनुरोध  किया  गया  था  कि  वे  या  तो

 सुवर्ण रेखा  बहुप्रयोजती  परियोजना  के  क्षेत्र  से अन्य  धटकों  को  निकाल  दें  अथवा  तकनीकी
 परामर्श  समिति  से  शीघ्र  स्वीकृति  प्राप्त  कर  लें  ।

 सुवर्णरेखा  बहुप्रयोजनी  परियोजना  पर  1990  तक  464.16  करोड़  रुपए
 व्यय  किए  गए  वर्ष  1990-91  के  दौरान  प्रत्याशित  व्यय  76.31  करोड़  रुपए  बोजना
 आयोग के  कार्य  दल  ने  वर्ष  1991-92  के  परिव्यय  के  वास्तें  100  करोड़  रुपए  कौ  संस्तुति  की  है  । 00  करोड़  रुपए

 बिहार  सरकार  की  1988  की  सुवर्णरेखा  परियोजना  सोपान-रं  पर

 अभिज्ञान  रिपोर्ट  के  अनुसार  पटियोजना  को  वर्ष  1989-90  के  आधार  वर्ष  पर  1997-98  तक  पूरा
 किए  जाते  का  कार्यक्रम  है  ।

 अधिक  उत्पादक  किस्म  के
 बीच

 '
 2299.  भी  फूल  चम्द  वर्मा

 हरी  यशबन्तराव  पाटिल

 क्या  कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  अनेक  किसानों  को  अधिक  उत्पादक  किस्म  के  बीजों  की  पर्या'त  सप्लाई  नहीं
 की  जा  रही

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 सरकार  का  किसानों  को  अधिक  उत्पादक  किस्म  के  बीजों  की  समय  पर्याप्त  मात्रा

 की  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाने  को  विचार  है  ?
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 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मस्त्ो  मल्लापत्ली  :  और  अधिक
 उपज  देने  वाले  बीजों  सहित  बीजों  का  उत्पादन  और  वितरण  करना  मूलतया  राज्य  सरकार  की
 बारी  है  जो  इस  काम  को  राज्य  सरकारी  बीज  राज्य  बीज  शीर्षस्थ  सहकारी  संस्थाओं
 आदि  जैसी  संस्थाओं  के  माध्यम  से  करती  उनके  प्रयासों  में  राष्ट्रीय  बीज  निगम  तथा  भारतीय
 राज्य  फार्म  निगम  जैसी  राष्ट्रीय  बीज  उत्पादक  एजेंसियां  अपने-अपने  बुनियादी  ढांचों  के  जरिए

 सहायता  करती  जहां  तक  भारत  सरकार  के  प्रयासों  का  सम्बन्ध  है  वे  बुवाई  के  प्रत्येक  मौसम
 अर्थात  खरीफ  और  रबी  से  पहले  क्षेत्रीय  बीज  सम्मेलन  आयोजित  करती  खरीफ  1991  की
 आवश्यकता  और  उपलब्धता  की  राज्य  सरकारों  के  साथ  समीक्षा  की  गई  और  यह  पाया  गया  कि
 अधिक  उपज  दे  ने  वाली  किस्मों  के  18.92  लाख  क्विंटल  बीज  की  आवश्यकता  के  मुकाबले  19.02
 लाख  क्विंटल  बीज  उपलब्ध  थे  ।

 बीजों  के  उत्पादन  और  वितरण  के  लिए  राज्य  सरकारों  की  सहायता  करने  के  लिए
 भारत  सरकार  राष्ट्रीय  बीज  उत्पादक  एजेंसियों  तथा  केन्द्रीय  क्षेत्रीय/केनद्रीय  प्रायोजित  योजनाओं
 के  जरिए  भी  उनके  प्रयासों  में  सहायता  करती  है  ।

 बिहार  में  भू-तंरक्षण

 2300.  थी  छेदी  पासवान  :
 श्री  मोहम्मद  अली  अशरफ  फातमी  :

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  केन्द्रीय  प्रायोजित  भू-संरक्षण  की  कितनी  योजनाएं  कार्यान्वित  की  गई

 बिहार  में  बर्ष  1990-91  के  दौरान  इन  योजनाओं  के  अन्तर्गत  कितनी  धनराशि

 आबंटित  की  गई  और

 सरकार  ने  बिहार  में  भू-संरक्षण  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  हैं  ।

 कृषि  संत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  मुल्लापल्ली  :  बिहार  में  कार्याग्बित

 की  जाने  वाली  केन्द्रीय  प्रायोजित  मृदा  संरक्षण  योजनायें  नदी  घाटी  परियोजनाओं  के

 ग्रहण  क्षेत्रों  मे ंमृदा  संरक्षण  और  (2)  बाढ़  प्रवण  नदियों  के  जल  ग्रहण  क्षेत्रों  मे ंसमेकित  पनधारा

 प्रबन्ध  ।

 इन  दोनों  योजनाओं  के  लिए  बिहार  को  1990-91  के  दौरान  कुल  670  लाख  रुपए
 आवंटित  किये  गये  हैं  ।

 बिहार  में  मृदा  क्षरण  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  उठाये  गये  कदमों  में

 क्षेत्र  की  आवश्यकतानुसार  यांत्रिक  और  जीववैजश्ञानिक  उपाय  शामिल  हैं  ।
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 असम  में  बाढ़  ओर  भू-कर्ण  फ्र  लिप्रक्षण  के  लिए  परियोजनाएं

 2301.  थी  खुरुल  हसस्‍लास  :  क्या  जल  संसाधन  मन्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  असम  में  भू-क्षरण  और  बाढ़  पर  नियंत्रण  के  लिए  कुछ  परियोजनाएं  कैसशीय  सरकार
 के  पास  सम्बित  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उन्हें  कब  तक  मंजूरी  दिये  जाने  की  सम्भावना
 ?

 जल  संसाधन  मन्त्री  विद्याचरुण  :  और  तीभ  परियोजनाएं  हैं  और
 उनकी  जांच  की  जा  चुकी  है  ।  एक  हाऊलाईट  क्षेत्र  जिसकी  लागत  17.83  करोड़  रुपए
 है  कि  सुरक्षा  हेतु  तकनीकी  प्रस्ताव  की  स्वीकृति  पर  विचार  से  संबंधित  ह ैऔर  अन्य  दो  नागागुहली
 माईजन  क्षेत्र  17.60  करोड़  की  सुरक्षा  से  संबंधित  ओर  गबरु  बांध  में  आवश्यक  बदलाव
 के  बाद  उसे  मजबूत  करने  और  सुदृढ़  करने  पर  विचार  करता  ।

 टेलीफोन  डायरेक्टरी  प्रकाशित  करना

 2302.  भी  श्रौवल्लभ  पाणिग्रही  :  क्‍या  संचार  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 टेलीफोन  डायरेक्टरी  को  गैर-सरकारी  ज्रोततों  से  प्रकाशित  कराने  के  क्‍या  कारुण

 इस  संबंध  में  सरकार  और  गैर  सरकार  संस्था  के  बीच  हुए  समझौते  की  शर्ते क्या
 और

 टेलीफोन  डायरेक्टरी  का  गर-सरकारी  ल्ोतों  से  प्रकाशन  कराने  के  कारण  कितना
 लाभ  और  हानि  हुई  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप-मम्मी  थी०  रंमयया  :  से  एक  विधरण

 विवरण

 टेलीफोन  डायरेक्टरी  की  मुफ्त  उसमें  छपने  के  लिए  विज्ञापन  प्राप्त  कागज

 की  डायरेक्टरी  की  जिल्द  बन्द  उसकी  छपाई  आदि  के  व्यापक  संविदा  टेलीफोन

 रेक्टरी  की  छपाई  की  नीति  के  अन्तर्गत  लिए  गए  थे  यह  निम्नलिखित  को  दूर  करने  के  उद्देश्य  स ेकिया

 गया  था  ;

 (1)  कागज  की  सप्लाई  के  लिए  जी०एस०  एण्ड  डी०  द्वारा  दर  के  करार  को  अन्तिम

 रूप  दिया  जाना  ;

 (2)  विज्ञापनों  इत्यादि  को  अन्तिम  रूप  दिया  जाता  ;

 (3)  निर्माताओं  द्वारा  कागज  की  सप्लाई  ;

 (4)  छपाई  प्रेसों  द्वारा  अपर्याप्त  साधन  क्षमता  इत्यादि  के  कारण  देरी  |
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 2.  कर।र  की  मुख्य  शर्तें  सामान्य  रूप  से  निम्न  हैं

 (1)  ठेकेदार  को  यह  अधिकार  होगा  कि  वह  उपभोक्ताओं  से  विज्ञापन  प्राप्त  करे  और

 सरकार/महानगर  टेलीफोन  निगम  की  ओर  से  टेलीफोन  डायरेक्टरी  को  प्रकाशित
 करें  ;

 (2)  ठेकेदार  को  विभाग  द्वारा  टेलीफोन  उपभोक्ताओं  को  मुफ्त  वितरण  के  लिए  पर्याप्त
 सख्या  में  टेलीफोन  डायरेक्टरी  उपलब्ध  कराने  के  अलावा  रायल्टी  के  रूप  में  सहमत
 राशि/प्रतिशत  भी  विभाग  को  देना  होगा  ।  सरकार/विभाग  को  इसमें  कोई  हानि
 नहीं  इसके  विपरीत  सरकार  को  टेलीफोन  डायरेक्टरी  प्रकाशित  कागज
 की  विज्ञापनों  आदि  को  एकत्न  करने  के  कार्य  में  बचत  होने  के  अलावा  रायलटी
 के  रूप  में  काफी  धनराशि  प्राप्त  होती  है  ।

 बाढ़  ओर  भूमि-कटाव  के  नियंत्रण  के  लिए  अनुवास

 2303.  भरी  हरिकेवल  प्रसाद  :  क्य  जल  संसाधन  मन्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  छोटी  खानुआ  और  नारायणी  नदियों  से  बाढ़
 और  भूमि  कटाव  के  नियंत्रण  के  लिए  कोई  अनुदान  देने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल  संसाधन  मन्द्रो  विद्यालरण  :  और  विद्यमान  नीति  के
 केन्द्रीय  सहायता  ब्लाक  अनुदानों  और  ऋणों  के  रूप  में  प्रदान  की  जाती  है  जो  विकास  के  क्षेत्र  अथवा
 परियोजना  से  सम्बद्ध  नहीं  वर्ष  1991-92  के  अनुमोदित  परिव्यय  इन  नदियों  में  आने  वाली

 बाढ़ों  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  अनुदान  देने  के  वास्ते  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  कोई  विशिष्ट  प्रावधान  नहीं  है  ।

 साही  बजाज  सागर  परियोजना

 “.
 2304.  डा०  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  :  क्या  जल  संसाधन  मन्‍्त्नी  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राजस्थान  सरकार  ने  बांसवाड़ा  के  निकट  माही-बजाज  सागर  परियोजना
 गेटों  में  0.75  फ्लैपਂ  लगाया  है  जिससे  मध्य  प्रदेश  की  68  हेक्टेयर  अतिरिक्त  भूमि  प्रभावित
 की  संभावना  और

 हैं

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  मध्य  प्रदेश  को  होने  बाली  हानि  को  पूरा  करने  के  लिए
 क्या  कदम  उठा  रही  है  ?.

 जल  संसाधन  मन्‍्त्री  विद्यावरण  जी  माही  बजाज  सागर  बांघ  के
 गेटों  में  0.75  मीटर  ऊंचे  फ्लेप  उपलब्ध  कराये  गए  हैं  ।

 ॥  {
 से

 होने

 इस  सम्बन्ध  में  मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  किए  गए  अभ्यावेदन  पर  विचार  करने  के
 वस्ते  मध्य  प्रदेश  और  गुजरात  राज्यों  क ेसिचाई  और  जल  संसाधन  मंत्रियों  की  बैठक

 6  1991  को  नई  दिल्लो  में  बुलाई  गई  थी  !  पहले  तो  इस  बैठक  में  सम्बन्धित  राज्यों  के
 व्यक्तिगत  रूप  से  बातचीत  करने  के  जल  संसाधन  मन्‍्त्री  के  सुझाव  पर  सहमति  हुई  थी  ।  परन्तु

 सरकार  में  तेजी  से  हुए  परिवतेन  के  अनुवर्ती  बैठकें  आयोजित  नहीं  की  जा  सकी  ।
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 कृषि  विश्वविद्यालय  का  नाम  स्वर्गीय  चो०  चरण  सिह  फे  नाम  पर  रखने  का  प्रस्ताव

 रा
 2305.  भी  वेवेन्द्र  प्रसाद  यादथ  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 .  क्‍या  स्वर्गीय  चो०  चरणसिह  के  नाम  पर  एक  केन्द्रीय  कृषि  संस्थान  का  नामकरण
 करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार.के  विचाराधीन  और

 ह

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  के०  सी०  :  नहीं  ।
 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  --

 कृषि  विज्ञान  के

 2306.  भ्री  देथेख  प्रसाद  यादव  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  कि

 क्या  बिहार  सरकार  की  ओर  से  राज्य  में  कृषि  विज्ञान  केन्द्रों  की  स्थापना  संबंधी  कोई
 प्रस्ताव  संघ  सरकार  को  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  प्रस्ताव  की  वर्तमात  स्थिति  क्या  है  ?

 कृथि  मंत्रालय  में  राज्य  मन्जी  के०  सी०  :  नहीं  ।

 प्रश्त  ही  नद्ीं  उठता  ।

 प्राकृतिक  भआपदायें

 2307.  भ्री  राजेख  कमार  शर्मा  :  क्‍या  कृषि  मन्ती  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  -

 देश  में  गत  वर्ष  प्राकृतिक  आपदाओं  से  धन-जन  की  कितनी  ह्वानि
 सरकार  ने  पीड़ितों  को  राहत  देने  के  लिए  क्या  कदम  और
 सरकार  ने  गत  वर्ष  प्रत्येक  राज्य  को  कितनी  धनराशि  आवंदित  की  ?

 कषि  मंत्रालय  में  राज्य  मस्ती  मुल्लापल्ली  :  1990-91  के  दौरान

 प्राकृतिक  आपदाओं  के  कारण  देश  में  हुई  क्षति  की  मात़ञा  नीचे  दी  गई  है  :--

 (1)  मृत  मनुष्यों  की  संख्या  —  2299

 (2)  प्रभावित  जन  संख्या  --  .312.00  लाख

 (3)  प्रभावित  फसल  क्षेत्र  --  26.90  लाख  हेक्टेयर

 (4)  क्षतिग्रस्त  मकान  --  18.74  लाख
 !

 मृतकों  के  निकट  सम्बन्धियों  को  मुफ्त  राहत  देने  के  अलावा  संबंधित  सरकारों

 द्वारा  किए  गए  अन्य  राहत  उपायों  में  राहत  शिविर  और  स्वास्थ्य  केन्द्र  प्रभावित  आबादी  को

 सरक्षित  स्थानों  पर  पहुंचाना  और  खाद्य  पैकटों  की  सप्लाई  आदि  शामिल

 और  का  तेल  आदि  जैसी  अनिवार्य  वस्तुएं  भी  तत्काल  आधार  पर  प्रभावितਂ  लोगों  को  मुहैयां
 की  गई  थीं  ।

 .1990-91  के  दौरान  आपदा  राहूत  निधि  के  अधीन  किया  गया  राज्य-वार  आवंटन

 और  निर्मुक्त  की  गई  धनराशि  प्रदर्शित  करने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।
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 विंधरण

 1990-91  के  दौरान  विभिन्न  प्राकृतिक  आपदाओं  के  कारण  राज्यों  को  केन्द्र  सरकार  हारा
 दी  गई  वित्तीधः  सहायता

 1990-91  के  लिए  केष्द्रीय  अंश  मिर्मुक्त  की  गई

 राज्य  केन्द्रीय  राहत  अग्रिम  राशि
 निधि  के  अन्तर्गत  सहित  निर्मुक्त

 आबंटन  की  गई  राशि

 (1)  _  ___((2)  (3)  ___(4)
 1.  आन्श्र  प्रदेश  वि  86.00  64.50  125.66"
 2.  अरुणांचल  प्रदेश  दि  2.00  1.50  1.50

 3.  असल  नि  30.00  22.50  22.50

 4.  बिहार  .  *  *  35.00  26.25  26.25
 5.  गोषा  ,  .  1.00  0.75  0.75
 6.  गुजरात  ध  85.00  63.75  63.75

 7.  हरियाणा  .  17.00  12.75  12.75

 8.  हिमाचल  प्रदेश  .  18.00  13.50  13.50

 9.  जम्मू और  कश्मीर  12.00  9.00  9.00

 10.  कर्नाटक  ०  ०  27.00  20.25  20.25

 11.80  केरल  वि  31.00  23.25  23.25

 12.  मध्य  प्रदेश  ५  37.00  27.75  27.75

 13.  महाराष्ट्र  नि  .  44.00  33.00  33.00

 14.  मणिपुर  *  1.00  0.75  0.75

 15.  मेघालय  वि  .  2.00  1.50  1.50

 16.  मिजोरम  वि  1.00  0.75  0.75

 17.  नागालैण्ड  कि  1.00  0.75  0.75

 18.  उड़ीसा  .  >  47.00  35.25  57.13"  37

 पंजाब  .  वि  28.00  21.00  21.00

 20.  राजस्थान  .  124.00  93.00  93.00

 21.  सिव्किम  व  3.00  2.25  2.25

 22.  तमिलनादु  ५  39.00  29.25  99.25

 23.  बिपुरा  *  .  3.00  2.25  2.25

 24,  उत्तर  प्रदेश  ५  90.00  67.50  67.50.

 25.  पश्चिम  बंगाल  गि  40.00  30.00  30.00

 योग  वि  804.00  603.00  688.04

 कइससभें  आध्प्र  प्रदेश  कों  61.15  करोड़  रपएः  और  उड्लीसा को  21.88  करोड़  रुपए  की  अग्रिम

 सहायता  शार्मिल  हैं  ।
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 नीनझ-नननन न  नन  न  नी  ननननननीननन-ननीनी--॑-ीनीनीयनीयनननननननननननननननी नी  नी  न  न  न  नव  ल्‍ल्‍  न्‍न्‍  तन  न  3  न  न  तन  न  +त++

 शा  बागवानी  बोर्ड

 2308.  श्री  रामेश्वर  पाटोदार  :  क्‍या  कृषि  मन्‍्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हैं  क्या  संच  सरकार  का  राज्यों  में  और  अधिक  आागवानी  बोर्डों  की  स्थापना  करने  का
 बिंचार

 *  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कि  मंजाका  में  मग्जी  मुह्लापल्ती  ८  से  शज्य  स्तर

 पर  बागवानी  बोर्ड  की  स्थापना  के  बारे  में  संबंधित  राज्य  सरकारों  को  निर्णय  लेना  होता  कई
 राज्य  सरकारों  ने  पृथक  बागवानी  विभाग  बनाये  हैं  ताकि  बागवानी  के  विकास  पर  और  अधिक  जोर

 दिया  जा  सके  ।  राष्ट्रीय  स्तर  केन्द्र  सरकार  ने  बागवानी  विकास  के  विभिन्‍न  पहलुओं  की
 रेख  करने  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  बागवानी  बोर्ड  स्थापित  किया  है  ।  सीधे  था  राज्य  सरकारों  के

 माध्यम  से  कई  योजतायें  कार्यान्वित  कर  रहा  है  जिसके  लिए  बोड  द्वारा  विसीय  और  तकनीकी  सद्दागता
 उपलब्ध  कराई  जाती  है  ।

 स्थानीय  टेलीफोन  कालों  के  लिए  समय  सौमा

 2309.  अरे  सदन  लाल  छुराना  :  कया  संक्षर  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  19  1991  के  इंडियत  एक्सप्रेस  में  दु
 मीटर  लोकल  काह्स  एवरी  श्री  मिभिट्सਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  सभाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  जिसमें

 यह  कहा  गया  है  कि  1991  से  इलेक्ट्रानिक  एक्सकेंजों  से  की  गई  सभी  कालों  लिए
 समय-सीमा  मिश्चित  कर  दी  जायेगी  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  197,  198,  199  आदि  नम्बरों  द्वारा  प्रदात  की  जा  रही  सेवाओं  के  प्रति

 भोक्ताओं  में  असंतोष  कढ़  रहा

 गवि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  और

 ($)  अगली  टेलीफोन  निर्देशिका  कब  तक  प्रकाशित  होने  की  आशा  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप-मस्मी  पी०  यी०  रंगयूया  :  जी  हां  ।

 उपभोक्ताओं  को  फोन  पर  अपनी  बातचीत  कम  समय  में  सम्प्रप्त  करने  की  ओर  प्रेरित

 करने  के  जिससे  एक  सामान्य  उपस्कर  अधिक  परियात  के  लिए  उपलब्ध  हो  स्थातीय  काल
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 नीली  वनननगगनगरफर्गफगाग  नि

 को  तीन  मिनट  में  एक  बार  मीटर  में  दर्ज  करने  का  एक  प्रस्ताव  एम०टी०एन०एल०  सेप्राप्त  हुआ
 यह  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 जी  ये  सेवायें  सामान्य  रूप  से  संतोषजनक  हैं  ।  तथापि  कभी  कभी  स्थानीय
 परिवहन  के  कारण  या  अन्य  किसी  कारण  से  काफी  कर्मचारी  अनुपस्थित  हो  जाते  हैं  तंब  ये  सेवायें
 प्रभावित  होती  हैं  ।

 इस  संबंध  में  डायरेक्टरी  पूछताछ  सेवा  की  संख्या  को  और  बढ़ाने  तथा  शिकायत  सेवा
 198  को  कम्प्यूटरीकृत  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 (8)  दिल्ली  के  लिए  अगली  अंग्रेजी  की  टेलीफोन  निर्देशिका  1991  तक  उपलब्ध

 हो  ज़ाने  की  संभावना  है  ।

 बिहार  में  टेलीफोन  कलेकशनों  की  प्रतोक्षा  तुची

 2310.  आर  साईमन  मरान्डो  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  कौ  कृपा  कि  :

 31  1991  को  बिहार  में  नये  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  प्रतीक्षा  सूची  में  शामिल
 आवेदकों  की  जिला-बार  संख्या  कितनी

 इन  आवेदकों  को  कब  तक  टेलीफोन  कनेम्शन  दिये  जाने  की  संभावना  और

 वर्ष  1989,  1990  और  1991  में  अब  तक  इस  संबंध में  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप-मस्त्ती  पी०  दो०  रंगयूया  :  31-7-91  की  स्थिति

 के  अनुसार  बिहार  में  जिला-वार  प्रतीक्षा  सूची  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 (@)  मौजूद  प्रतीक्षा  सूची  को  आठवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  उत्तरोसर  निपटाने  के  लिए
 विस्तार  योजनाएं  बनाई  गई  बिहार  में  अधिकांश  प्रतीक्षा  सूची  1993  तक  टेलीफोन

 एक्सचेंजों  की  क्षमता  बढ़ाकर/विस्तार  करके  निपटाए  जाने  की  संभावना  है  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्षवार  हुए  विकास  का  विवरण  इस  प्रकार  है  :--

 लीन  मत+-सकामकनन

 वर्ष उपलब्ध कराए गए नए टेलीफोन * मर 7948 * * * 9294 न * मु 757 -3--न3ननननननन-+-+3न>नम
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 विवरण

 ___  31-7-1991  तक  बिहार  की  जिला-वार  प्रतीक्षा  सूची

 जिला  प्रतीक्षा  सूची  जिला
 etter

 प्रतीक्षा  सूची
 1.  भोजपुर  .  .  60  22.  गिरीडीह  .  बि  23
 2.  रोहतास  .  ,  35.  23.  हजारीबाग  ,  ,  303
 3.  भागलपुर  न  ,.  1377  24.  सिहभूम  .  .  2671
 4.  साहेबगंज  *  म  41  25.  सिहभूम  पश्चिम  .  ध  364
 5.  छपरा  .  .  69  26.  अररिया  .  .  12
 6.  गोपालगंज  वि  न  64  27.  कटिहार  न  वि  64
 7.  सीवान  "  वि  225.  28.  किशतगंज  .  म  14
 8.  बेगूसराय  "  138.  29.  पुणिया  *  .  277
 9.  दरभंगा  .  .  202.  30.  मुंगेर  *  *  76

 10.  खगड़िया  ध  व  53.  31.  चंपारन  पूर्व  ध  धर  31
 11.  मधुबनी  .  108 =.  32.  चंपारन  पश्चिम  2
 12.  समस्तीपुर  व  *  97  33.  मुजफ्फरपुर  .  1402
 13.  देवधर  ध  ॒  5...  34.  सीतामढ़ी  .  रि  186
 14.  दुमका  व  .  26.  35.  वैशाली  वि  «.  405
 15.  गोडूडा  .  .  13.  36.  नालंदा  वि  मु  427
 16.  धनबाद  वि  .  1484  37.  पटना  ५  नर  7196
 17.  पलामू  .  .  65.  38.  गुमला  .  प  27
 18.  औरंगाबाद  ि  39  39.  लोहरदंगा  वि  न  20

 19.  गया  .  नि  369  40.  रांची  वि  «»..  3666
 20.  जहानाबाद  गि  .  27.  41.  मदेपुरा  .  «7...  32
 21.  नवादा  .  न  121  42.  सहरसा  .  9h

 दिल्‍ली  पुलिस  कर्मियों  के  जिरुद्ध  शिकायतें

 2311.  श्री  शोषिस्द  चर  मुंझा  :  क्‍या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  पुलिस  कर्मियों  द्वारा  दुब्यंबहार  तथा  अपने  अधिकारों  का  दुरुपयोग  करने  के
 बारे  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्राप्त  शिकायतों  का  वर्ष-वार  ब्यौरा  क्या  और

 संबंधित  कमियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्रवाई  की  गई  है  ?  ह
 संतदीय  कार्य  मंग्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०एसम०  :

 1988  से  1990  की  अवधि  के  दौरान  दिल्‍ली  पुलिस  के  सतर्कता  शाखा  में  प्राप्त
 शिकायतों  की  वर्ष-वार  कुल  संख्या  निम्न  प्रकार  है  :--

 वर्ष  ॥  शिकायतों  की  संख्या

 1988  ;  हे  ,  ॥॒  16800
 ee

 1989 .  वि  वि  वि  17143

 1990s  ः  -____ 20179

 '
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 संदर्भाधीत  अवधि  के  135  कर्मेचारियों  के  विरुद्ध  विभागीय  जांच  शुरू  की  गई  ।
 13  कर्मचारियों  को  बर्खास्त  12  कर्मचारियों  को  सेवाओं  से  वंचित  किया  3

 चारियीं  की  वेतन  वृद्धि  रोकी  4  कर्मचारियों  क ेवेतन  कम  किए  97  कर्मचारियों  की  निन्‍दा
 की  मई  और  50  कर्मचारियों  को  श्षेताबसी  दी  गई  ।

 द्रसं चपर  सेवाओं  में  सुधार

 2312.  ओ०  अशोक  आनस्दराज  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  देश  में  दूरसंचार  सेवाओं  में  सुधार  के  लिए  100  दिवसीय  कार्यक्रम

 शुरू  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 हस  संबंध  में  कितना  खर्चे  हुआ  ?

 संचार  संबरालय  में  उप-सस्ही  पोौ०  बी०  रंगयया  मायदइू  )  :  जी  100  दिवसीय
 कार्यक्रम  1-1-1991  से  शुरू  किया  गया  था  ।

 100  दिवसीय  कार्यक्रमਂ  उपभोक्ताओं  की  समस्याओं  को  बेहतर  ढंग  से
 उत्पादकता  परियोजनाओं  को  सेजी  से  पूरा  करने  तथा  दृस्संचार  विभाग  एवं  विभाग  के  संबद्ध
 साचंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  नई  सेवाएं  चालू  करने  के  उद्देश्य  से  शुरू  किया  गया  था  हसकी  कुछ
 महत्वपूर्ण  उपलब्धियां  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  हैं  ।

 यह  कार्यत्रम  विभाग  तथा  हसके  संबद्ध  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  की  चालू
 विधियों  एवं  परियोजनाओं  का  एक  अभिन्‍त  अंग  है  इस  कार्यक्रम  पर  कोई  अतिरिक्त  व्यय  नहीं
 किया  गया  है  ।

 विवरण

 “100  दिवसीय  कार्यक्रमਂ  के  विस्तृत  ब्यौरे/उपलब्धियां

 कम  मद  का  उपलब्धि
 सं०

 1.  गए  एक्सचेंजों  को  चालू  करना  1,710
 2.  नए  कनेक्‍्शनों  की  व्यवस्था  करना  3.15  लाख
 3.  भए  एस०टी० डी०  रूट  चाल  करना  209
 4.  स्थानीय  सावजनिक  टेलीफोन  खोलमा  9,878
 5.  एस०टी०डी०  सुविधा  वाले  सार्वजनिक  टेलीफोन  चालू  करना  5,901
 6.  लम्बी  दूरी  के  सार्वजनिक  टेलीफोन  चालू  करना  1,076
 7.  दूर  संचार  सेवाओं  के  बारे  में  उपभोक्ताओं  के  क्चारों  का  मृल्यांकत  करना  और

 ..  उपभोक्ताओं  से  सम्पर्क  करना
 '

 6.79  लाख
 8.  क्रोपन  हाउस  सत्र  तथा  टेलीफोन  अदालतों  का  आयोजन  400

 कशनती-++-+++््  नह  लक  अत  न  ran
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 सहारप्ट्र  में  दूरफंचार  सुविधाओं  का  विस्तार

 2313.  श्री  अशोक  आनन्दराय  देशमुख  :  वया  संचार  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 महाराष्ट्र  में  दूरसंचार  सुविधाओं  के  विस्तार  के  लिए  बनाई  गई  योजनाओं  का  ब्यौरा

 फ्या  और

 वर्ष  1991-92  के  अन्त  तक  राज्य  में  जिला-वार  कितने  नए  टेलीफोन  एक्सचेंज
 बोलने  का  विचार  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप-सन्‍्त्री  पीौ०  बी०  रंगयूया  :  वर्ष  1991-92  के

 दौरान  महाराष्ट्र  राज्य  में  400  से  अधिक  टेलीफोन  एक्सचेंजों  की  स्थापना  करने  अथवा  उनका  बिस्तार

 करने  की  योजना  इसके  परिणामस्वरूप  एक  लाख  से  भी  अधिक  नए  टेलीफोन  कनेक्शन  प्रदान

 किये  जाने  की  आया  यू०एच०एफ०  उच्च  पर  लगभग  70  संचारण

 फाइबर  आप्टिक्स  और  समाक्ष  संचार  संपर्क  स्थापित  करने  को  भी  योजना  है  ।

 जानकारी  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ?

 विवरण

 वर्ष  1991-92  तक  महाराष्ट्र  राज्य  में  खोले  जाने  वाले  प्रस्तावित  नए  एक्सचेंजों  का जिलावार
 ब्यौरा  इस  प्रकार  से  है  :--

 जिले  का  नाम  खोले  जाने  वाले  क्रम  जिले  का  नाम  खोले  जाने

 सं०  अस्ताबित  सं०  प्रस्तावित

 एफ्सचैंजों  की  एक्सबेंजों  की

 संख्या  संख्या

 1.  अहमदनगर  9  16.  नान्देड  1

 2.  अकोला  2.  17.  नासिक  हा

 3,  अमराकती  3  ।  18.  उस्मानाबाद  2

 4.  औरंगाबाद  2  19.  परभनी  1

 5.  बीड  9.  20.  पुणे  6

 6.  भंडारा  3  21.  रायगढ़  3

 7.  बुस्डाना  1  22.  रत्नागिरी  7

 8.  चन्त्रधुर  2  23.  सतारा  6

 9.  घूले
 :  है  24.  सांगली  6

 10.  गडचिरोली  J  25.  सिंधुदुर्ग
 |

 3,
 11.  जलगांव  6  26.  शोलापुर  कुछ

 12.  जालता  2  27.  थाणे  4

 13.  कोल्हापुर  4  28.  वर्धा  वयि  3

 14.  लाह  3  29.  यवतनाल  ः

 15.  2:  3.  बंबई  12
 |

 |  गे
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 संचार  मंद्राजय  के  कर्मचारियों  को  आवास  का  आवंदन

 2314.  भरी  हरि  केब्रज  प्रधाद  :  क्या  संवार  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संचार  मंजाजय  के  अधीन  क!येरत  कमेचारियों  को  संपदा  निदेशालय  द्वारा  प्रदान
 की  जाते  बाली  सरकारी  आवःरस  की  सुविधा  प्राप्त

 यदि  तो  ऐसे  कर्मचारियों  की  संख्या  कितनी  है  जिन्हें  दिल्‍ली  टेलीफोन  )
 पूल  से  सरकारी  आवास  आवंटित  किए  गए  और

 दिल्‍ली  टेलीफोन  विभाग  किस-किस  श्रेणी  के  कर्मचारियों  को सरकारी  आवास  प्रदान
 करता  है  तथा  इस  संबंध  में  बनाये  गये  नियमों  एबं  उपबन्धों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संचार  संत्रालथ  में  उप-मन्क्री  पी०  बी०  रंगयया  :

 दूरसंचार  विभाग  की  विशेष  मंजूरी  के  आधार  पर  संचार  मंत्रालय  में  काय  कर  रहे
 कर्मचारियों  को  दिल्‍ली  टेलीफोन  पूल  से  आवास  का  आवंटन  किया  गया  है  ।

 एम०टी०एन०एल०  की  दिल्ली  सरकारी  नियमों  के  अनुसार  एम०टी०एन०एल०

 पूल  से  समूह  ग  और  घ  के  अपने  कर्मचारियों  को  सरकारी  आवास  प्रदान  करती  है  ।

 ॥  जेब  कृषि  फाम्गिग )

 बीमती  डी०के०  लण्डारी  :  क्‍या  कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  5-11  1991  के  मेलਂ  में  नेचुरल
 फार्मरਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाग्ा  गया

 .  यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  और

 देश  में  जेब  कृषि  को  लोकप्रिय  बसाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मन्ल्री  मुल्लापल्ली  :  हूं  ।
 |

 और  जैब  कृषि.प्रणाली  की  सफलता  के  बारे  में  कभी-कभी  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  हैं  ।
 फिर  रासायनिक  आदानों  जैसे  उर्वेरकों  और  कीटनाशियों  कें  प्रयोग  के  बगैर  यह  सम्भव  नहीं  हुआ
 है  कि  अधिक  उपज  स्तर  प्राप्त  किए  जा  सबसे  अच्छे  परिणाम  समेकित  पोषक  तत्व  सप्लाई
 प्रणाली  कं  जरिये  प्राप्त  होते  जिसमें  उपयुक्त  पैकेज  पद्धतियों  क ेसाथ  रासायनिक  और  जैब  उरबेरकों
 का  प्रयोग  सम्मिलित  है  ॥

 ह

 कौटनाशकों  के  हानिकारक  प्रभाव  ह
 2316.  शीसती  डौ०के०  भबण्हारी  :  क्‍या  कृषि  मन्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  -

 क्या  कीटनाशक़ों  के  अपशिष्ट  पदार्थ  मानवता  के  स्वास्थ्य  के  लिए  हानिकारक

 144.

 .
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 यदि  तो  क्या  सरकार  का  कीटनाशकों  के  लिए  लाइसेंस  देने  और  इतके  आयात  कीਂ
 समीक्षा  करने  का  विचार

 क्‍या  सरकार  ने  एस०एन०  बनर्जी  कीटनाशक  समिति  के  प्रतिबेदन  की  सिफारिशों  को

 लागू  फर  दिया

 यंदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (¥)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कवि  मंत्रालय  में  राज्य  मस्ती  मुल्लापली  :  कीटनाशकों  के
 शिष्ट  पदार्थ  मानंव  स्वास्थ्य  के  लिए  खतरा  पैदा  कर  सकते  हैं  यदि  ईनकी  मात्रा  ईस  प्रयोजन  के  लिए
 निर्धारित  सहूय  सीमा  से  अधिक  हो  ।

 कीटनाशक  1968  के  अन्तर्गत  स्थापित  किये  गये  केर्रीय
 कीटनाशक  बाॉर्ड/पंजीकरण  समिति  के  जरिए  और  उच्च  स्तरीय  विशेषज्ञ  समितियों  के  माध्यम  से

 ऐसे  कीटनाशकों  के  विनिर्माण  और  आयाद  की  समय-समय  पर  समीक्षा  करती  रहती  है  जो
 स्वास्थ्य  के लिए  खतरा  पैदा  कर  सकते  हैं  ।

 और  31  कींटनोशकों  के  बारे  में  बनर्जी  समिति  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  रिपोर्टों
 में  से  ।2  अर्थात '

 सोडियम  कैप्टाफोल  और
 पी०सी०पी०  के  बारे  में  दी  गई  रिपोर्ट  सरकार  द्वारा  स्वीकार  कर  ली  गई  हैं  और  सिफारिशों  को
 क्रियान्वित  कर  दिया  गया  बीँकी  19  रिपोर्टों  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 (87)  भाग  तथा  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  होता

 टेलीफोन  क्षेत्र  मे ंबाधिक  आयात

 2317.  श्री  रवि  राय  :  क्‍या  संचार  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  टेलीफोन  क्षेत्रों  में  डालरों  में  घाषिक  आयात  कितना  किया
 गया  .  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 '  संचार  मंत्रालय  में  उप-सस्भी  पी०  वी०  रंगयूया  दूरसंचार  उपस्कर
 के  उत्पादन  के  लिए  आवश्यक  भागमात  सहित  दूरसंचार  क्षेत्र  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  डालरों  में

 किए  गए  आयात  का  वार्षिक  स्तर  तीचे  दिया  गया  है  :--

 मद  88-89  89-90  90-91

 आयात  का  मूल्य  मिलियन  डालरों  में  509.8  529.0  310.6
 +जतजज3++

 504/L.8./91—20  -20
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 eer निज  जन -न्‍>>3स्‍न्‍+

 दूरसंचार  क्षेत्  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  किए  गए  वाषिक  आयात  के  ब्यौरे  नीचे

 दिए  गए  हैं  :-८

 मद  88-89  89-90  90-91
 अमरीकी  डालरों  में  )

 (1)  पूरी  तरह  तैयार  दूरसंचार  उपस्कर

 ,  भूमिगत  केबल  18.1  13.0  10.3
 .  स्विचिंग  उपस्कर  25.4  16.2  8.9

 पारेषण  उपस्कर  59.5  72.9  8.1
 परीक्षण  उपकरण  और  अन्य  वी०एस०

 एन०एल०  और  टी ०सी०्आई०एल  ०  सहित  11.8  12.3  6.6

 दूरसंचार  उपस्कर  और  केबलों  के
 उत्पादन  के  लिए  जरूरी  कच्चा  ह
 संधघटक/अतिरिक्त  कलपुरजों  का  आयात  395  414.6  279.7

 eon

 जोड़  509.8  529  310.6

 बालों  की  प्रति  व्यक्ति  उपलब्धता

 2318.  श्री  रथि  राय  :  क्‍या  कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  पिछले  दशक  की  तुलना  में  प्रति  व्यक्ति  दालों  की  उपलब्धता  में  कमी  आई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ने  इसे  और  कम  होने  से  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 कृषि  मंतालय  में  राश्य  मन्त्ी  मुल्लापल्‍ली  :  और  वलहनों
 की  प्रति  व्यक्ति  प्रति  दिन  निवल  उपलब्धता  1980  में  30.9  ग्राम  से  1986  में  44.0  ग्राम  के  बीच
 रही  ।  1980-90  के  दशक  के  इसमें  वर्ष-दर-वर्ष  उतार-चढ़ाव  होता  रहा  |

 दलहूनों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  राष्ट्रीय  दलहन  विकास  कार्यक्रम  और  विशेष
 खाद्यान्न  उत्पादन  कार्यक्रम  क्रियान्वित  किये  जा  रहे  हैं  ताकि  किसानों  को  आदान  उपलब्ध  करोए  जा

 ये  कार्यक्रम  क्षमता  वाले  राज्यों  में  क्रियान्वित  किये  जा  रहे  राज्यों  विभिन्‍न
 जै  पे  बीज  पौध  रक्षण  बीज  मिनीकिटों  और  फार्म  उपकरणों  के

 प्रदर्शन  आयोजित  करने  आदि  के  लिए  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  है  ताकि  किसानों  को  इन  योजनाओं
 के  जरिए  पैमाने  पर  बे  हतर  प्रौद्योगिकी  के साथ  दलहनों  की  खेती  करने  के  लिए  प्रेरित  किया  जा  सके
 दलहनों  को  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  प्रौद्योगिकी  मिशन  के  अन्तर्गत  लाया  गया  है  ।
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 पंजाब  में  द्विस्तरीय  अवरोधन  प्रणाली

 2319.  श्री  रजि  राय  :  कया  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पंजाब  के  अग्रिम  क्षेत्रों  में  त्रिस्ततीय  अवरोधन  प्रणाली  सीमा  पार  से  सशस्त्न

 घूसपैठियों  पर  अंकुश  लगाने  में  कारगर  सिद्ध  हुई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०एंम०
 :  और  पंजाब  सीमा  पर  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  सीमा  पार  से  सशस्त्र  धुसपैठ

 को  रोकने  के  लिए  अपनाए  गये  उपायों  के  उत्साह-वर्धक  परिणाम  निकल  रहे  सीमा  पर  अनेक
 :  आशंकाओं  में  बृद्धि  होने  के  इन  उपायों  से  स्थानीय  लोगों  में  विश्वास  उत्पन्न  करने  में  भी  मदद

 मिली  है  1

 फसल  बीमा  योजना

 2320.  भ्री  फूल  चन्द  वर्मा  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  में  1990-91  के  दौरान  व्यापक  फसल  बीमा  योजना  के  अन्तर्गत  अब  तक
 कितने  किसानों  को  शामिल  किया  गया  और

 1991-92  के  लिए  कितना  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मुल्लापल्ली  :  वर्ष  1990-91
 के  दौरान  मध्य  प्रदेश  बहुत  फसल  बीमा  योजना  के  अन्तर्गत  कवर  किये  गये  किसानों  की  कुल  संछ्या

 “9,12,877  है  |

 बृहत  फसल  बीमा  योजना  एक  स्वैच्छिक  योजना  है  ।  क्रियान्वित  करने  वाले
 संघ  शासित  क्षेत्र  किसी  भी  क्षेत्र  में  इसका  क्रियान्वयन  करने  के  लिए  स्वतंत्न  इस  लिए  योजना
 के  अन्तर्गत  राज्यवार  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किये  गये  राष्ट्रीय  स्तर  पर  बूहृत  फसल
 बीमा  योजना  के  1991-92  के  लिए  52  लाख  किसानों  को  कवर  किये  जाने  का  लक्ष्य
 निर्धारित  किया  गया

 खनन  पहटों  की  स्वीकृति

 2321.  श्री  सुशील  चर  बर्मा  :  क्‍या  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  मौजूदा  नियमों  में  राज्य  सरकारों  द्वारा  करार  किये  जाने  से

 पूरे  और  खनन  पढूटे  के  लिए  स्वीकृति  देने  के बाद  खनन  योजनायें  प्रस्तुत  करने  की  व्यवस्था

 करने  का  और  न
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  बलराम  सिह  ओर  रियायत
 1960  में  यह  प्रावधान  करने  के  लिए  19-10-1989  से  संशोधन  किया  गया  है  कि  खनन  पढूटे

 के  अनुदान  हेतु  आवेदन-पत्र  के  साथ  अनुदान  के  लिए  प्रस्तावित  क्षेत्र  की  राज्य  सरकार  से  आवेदक  को

 सूचना  मिलने  से  महीने  के  अन्दर  विधिवत्‌  अनुमोदित  खनन  योजना  प्रस्तुत  की  जाएगी  ।
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 नी नतन>णनणऊ-न-कनीय-न-ननीनिनीणतनीयान----

 ट्राबेंमकोर  होउस  करंल  को  लोटाना

 2322.  भौ  पी०  सी०  चामस  :  क्या  गृह  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नई  दिल्‍ली  में  स्थित  ट्रावनकोर  हाउस  केरंल  सरकार  को  न  लौटाने  के  क्या  कारण

 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  आयोग  के  ट्रावतकोर  स्थित  कार्यालयों
 को  अन्य  स्थानों  पर  न  ले  जाने  के  क्या  कारण  और

 इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  और  इन्हें  अन्य  स्थानों
 फ्र  कब  तक्र  ले  जाने  की  संभावता  है  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  मैं  राम्य  मंत्री  तथा  गुंह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०एम०
 से  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  आयोग  जो  इस  समय  द्वाबनकोर

 हाउस  में  स्थित  को  कोटा  हाउस  एनेक्सी  और  बीकानेर  हाउस  हटमेन्ट  में  वैकल्पिक  स्थान  आवंटित
 किया  गया  है  जिन  स्थानों  का  पुनरनिर्माण/नवीनीकरण  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  किया  जा

 रहा  है  काम  पूरा  होने  बाला  आयोग  का  गीघ्र  ही  नए  परिसर  में  जाने  का  विचार  दिल्‍ली  सुरक्षा
 जिसका  ट्रावनकोर  के  एक  भाग  पर  कब्जा  को  वैकल्पिक  भूमि-खण्ड  आवंटित  किया  गया

 दिल्ली  सुरक्षा  पुलिस  द्वारा  31  1993  तक  ट्रावनकोरं  हाउस  खाली  कर  दिए  जाने  के  लिए
 भारत  सरकार  ने  उच्चतम  न्यायालय  को  वचन  दिया  है  ।

 असम  को  बाढ़  सहायता
 2323.  भ्री  मुख्य  इस्लाम  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ब्रह  मपुत्र  नदी  के  कारण  हुए  भूक्षरण  से  गत  तीन  वर्षों  क ेदोरान  असम  के
 नौगांव  और  बारपेटा  जिलों  में  कितने  परिवार  बेघर  और  भूमिहीन  हुए

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  ऐसे  परिवारों  के  पुनर्वास  क ेलिए  असम  सरकार  को  कोई  आर्थिक

 सहायता  दी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मल्लापलली  :  से  जामकारी
 एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 ताञ्नपत्र  धारकों  को  पेंशन

 2324.  भी  गोवित्द  चरद्र  मुंडा  :  क्या  गुह  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  ताम्रपत्न  धारकों  से  पेंशन  हैतु  कितने  आवेदन  पत्र  प्राप्त
 और

 उनमें  से  कितने  व्यक्तियों  को  अभी  तक  पेंशन  मंजूर  नहीं  की  गई  है  और  इसके  क्‍या
 कारण  हैं  ?

 संसदीय  कार्प  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गह  मंत्रालय  सें  राज्य  संत्री  एम ०एम०  :
 और  स्वतंत्रता  सैनिक  सम्मान  पेंशन  प्रदान  करने  के  लिए  धारकों

 से  प्राप्त  आबैदन  पत्नीं  की  प्राप्ति  और  निपटान  के  बारे  में  अलग  रिकार्ड  नहीं  रखे  जा  रहे  हैं  ।
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 कांजीरंगा  राष्ट्रीय  उद्यान  पर  ब्रहमदत्  के  कटाव  का  प्रभाव

 2325.  भी  नुरूल  इस्लाम  :  कया  जल  संसाध्षम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  असम  में  ब्रह्मपुत्न  नदी  के  कटाव  से  कांजोरंगा  राष्ट्रीय  उच्चान  के  अस्तित्व  को  खतरा
 उत्पन्त  हो  गया  ओर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  उपचा  रात्मक  उपाय  किए  गए  हैं  अथवा  करने  का  विचार

 जल  संसाधन  मन्त्री  विद्याचरण  :  और  में  कांजीरंगा  राष्ट्रीय
 पाक  से  गुजरने  वाली  अक्यपुत्न  नदी  की  पहुंच  स ेकटाव  महसूस  किया  गया  था  और  इस  समस्या  को  हल
 करने  के  लिए  राज्य  सरकार  द्वारा  198  4  में  एक  सकी म  तैयार  की  गई  योजना  आयोग  की  तकनीकी
 परामशेदात्नी  समिति  ने  1986  में  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  और  पलासबाड़ी  यूमी  क्षेत्र  की  सुरक्षा
 हेतु  पहले  से  अनुमोदित  स्कीम  के  संतोषजनक  निष्पादन  स्थापित  होने  तक  इसे  आस्थगित  रखने  की

 सलाह  इसके  पश्चात्‌  केन्द्रीय  जल  आयोग  ने  भी  राज्य  सरकार  को  1990  में  सलाह  दी  कि

 वह  केन्द्रीय  जल  एवं  विद्युत  अनुसंधान  पुणे  के  विशेषज्ञों  द्वारा  जलमार्ग  प्रवेश  स्थितियों  का  मूल्यांकन
 किए  जाने  की  व्यवस्था  करे  ।

 भारत  में  कार्यरत  विदेशी  मिशनरी

 2326.  श्री  शंकर  सिंह  बधेला  :
 डा०  ए०  के०  पटेल  :

 कया  गृह  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  इस  समय  राज्य-वार  कितनी  विदेशी  मिशनरियां  कार्यरत

 इनमें  से  प्रत्येक  मिशनरी  से  कौन-कौन  सी  संस्थायें  और  संगठन  संबद्ध

 इन  समिशनरियों  की  गतिविधियों  और  विदेशों  से  प्राप्त  धत  तथा  उसके  निवर्तन  के  बारे
 में  सरकार  द्वारा  किस  ड्रकार  का  नियन्त्रण  रखा  जाता

 सरकार  को  ऐसे  धन  के  किस  वर्ष  तक  के  लेखे  प्राप्त  हो  चुके  हैं  तथा  सरकार  द्वारा  उनकी
 संवीक्षा  की  जा  चुकी  है  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०एम०  :
 उपलब्ध  सूचना  के  1-1-1990  को  2046  विदेशी  मिशनरियां  भारत  में

 रह  रही/कार्य  कर  रही  थी  ।  राज्य-वार  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 यह  सूचना  रखना  व्यवहारिक  नहीं  है  क्योंकि  ये  आवश्यकतानुशार
 समय  पर  अपने  स्थान  और  संगठन  बदलती  रहती  इसी  प्रकार  इस  सूचना  को  एकद्नित  करने

 इससे  प्राप्त  किए  जाने  वाले  प्रस्तावित  परिणामों  की  तुलना  में  अधिक  श्रम  लग  सकता  है  ।
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 नील न  +5_

 संगठनों  द्वारा  विदेशी  अभिदाय  की  प्राप्ति  और  उसके  प्रयोग  विदेशी  अभिदाय
 1976  द्वारा  विनियमित  किया  जाता  इस  अधिनियम  के  तहत  प्रत्येक

 संगठन  को  इस  मंत्रालय  को  विदेशी  अभिदाय  विवरणिका  भेजनी  होती  जिसमें  इसकी  प्राप्ति  और
 प्रयोग  के  ब्यौरे  देने  पड़ते  यदि  किसी  उल्लंधन  का  पता  लगता  है  तो  अधिनियम  के  उपबंधों  के
 अन्तर्गत  काररवाई  की  जाती  है  ।

 संगठनों  ने  अभी  वर्ष  1990  तक  प्राप्त  विदेशी  अभिदाय  के  बारे  में  विवरणिकाएं
 भेजी  वर्ष  1989  तक  के  लेखों  की  संवीक्षा  की  जा  चुकी  है  ।

 विवरण

 1-1-1990  को  भारत  में  विश्वमान  पंजीकृत  विदेशी  मिशनरियों  की  राज्यवार  रिपोर्ट

 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  मिशनरियां

 1.  असम  कि  .  प  वि  2
 2.  आन्ध्र  प्रदेश  ॥॒  .  .  न  498
 3.  बिहार  वि  ि  दि  र  199
 4.  गोवा  रि  वि  नि  दि  4
 5.  हिमाचल  प्रदेश  .  ५  :  वि  .  16
 6.  जम्मू  और  कश्मीर  मि  7
 7.  कर्नाटक  .  धि  वि  223
 8.  केरल  .  धि  वि  वि  38
 9.  मध्य  प्रदेश  दि  ५  वि  :  धि  95

 10.  महाराष्ट्र  ि  धि  हि  न  वि  .  13
 11.  मणिपुर  .  वि  प  वि  6
 12.  मिजोरम  वि  धि  *  वि  ध  2
 13.  नागालैंड  वि  वि  न  .  ि  2
 14.  उड़ीसा  न्‍ं  व  नि  .  .  दि  45
 15.  पंजाब  मि  .  वि  .  गि  वि  10
 16.  राजस्थान  .  .  दि  वि  .  वि  17
 17.  सिक्किम  वि  वि  .  वि  बि  दि  3
 18.  तमिलनाडु  मर  न  ५  .  .  *  3607
 19.  उत्तर  प्रदेश  वि  .  .  धि  .  है  137
 20.  पश्चिम  वि  वि  वि  दि  *  292
 21.  चण्डीगढ़  :  .  नि  वि  .  *  *  4
 22.  दिल्‍ली  वि  गि  वि  «»  «  बि  35
 23.  पांडीबेरी  न  नि  वि  .

 योग  2046 a
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 झादर्श  फिसात  योजना

 2327.  भ्री  बी०  शोभनाद्रीश्वर  राव  बाडडे  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  नवीनतम  अनुसंधान  परिणामों  को  अत्यधिक  प्रभावी  ढंग  से  किसानों
 तक  पहुंचाने  के  लिए  भान्‌  प्रताप  सिंह  समिति  द्वारा  प्रस्तावित  आदर्श  किसान  योजना  की  जांच  की

 १4
 यदि  तो  उसके  क्या  निष्कर्ष  और

 आदर्श  किसान  योजना  को  कब  तक  आरम्भ  किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 क्षि  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मुल्लापलली  :  से  भानु  प्रताप  सिंह
 द्वारा  प्रस्तावित  आदर्श  किसान  योजना  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 बड़े  आंध्रों  के  विरुद्ध  पर्यावरण  विशेषज्ञों  का  आन्योलम

 2328.  भरी  राजेल  भधगिनिहोत्री  :
 श्री  सुशील  खत  बर्मसा  :

 क्‍या  जल  संसाधन  मन्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  कई  पर्यावरण  समर्थक  सरदार  सरोवर  और  नमंदा  सागर  जैसे  बड़े-बड़े  बांधों  के
 विरुद्ध  आन्दोलन  कर  रहे  हैं  और  ये  समर्थक  विदेशों  में  जनमत  का  इन  परियोजनाओं  के  विदद्ध  प्रचार
 कर  रहे  ओर

 ह

 यदि  तो  बड़े  बांधों  संबंधी  विवाद  का  समाधान  करने  और  इन  समर्थकों  को  देश  में
 आन्तरिक  कार्यों  में  विदेशी  सरकारों  का  हस्तक्षेप  प्राप्त  करने  से  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा

 रहे  हैं  ?

 जल  संसाधन  मस्ती  विधाचरण  :

 तकनीकी  सेमिनारों/कार्यशालाओं  के  आयोजन  तथा  मीडिया  के  माध्यम
 से  विभिन्‍न  बेसिनों  के  जल  संसाधनों  के  विकास  में  छोटे  बांधों  के साथ-साथ  बड़े  बांधों  की  उपयुक्त
 भूमिका  को  लोगों  के  ध्यान  में  लाया  जा  रहा  विदेशों  में  हमारे  मिशनों  तथा  देश  में  संबंधित  संगठनों
 को  विदेशियों  अथवा  जो  हमारे  आन्तरिक  मामलों  में  विदेशियों  के  अनुचित  हस्तक्षेप  को  बढ़ावा
 दे  सकते  के  कार्यकलापों  के  संबंध  में  साथधान  कर  दिया  गया  है  ।

 सध्य  प्रदेश  में  टेलीफोन  कनेश्शन

 2329.  भी  फूल  चरद  वर्मा  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  में  1991  नये  टेलीफोत  कनेक्शनों  के  लिए  प्रतीक्षा-सूची  में

 शामिल  आवेदकों  की  जिलेवार  संख्या  कितनी

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  कितने  टेलीफोन  कनेक्प्नन  मंजूर  किए  और
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 प्रतीक्षा-सूची  में  शामिल  जविदकों  को  टेलीफोन  कनेक्शन  देने  के  लिए  सरकार  द्वारा
 क्या  कदस  उठाए  गए  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप-सस्शी  पो०  वो०  रंगमया  :  31-3-1991  तक
 उपलब्ध  नवीनतम  जानकारी  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 वर्ष  1990-91  के  दोशन  मध्य  प्रदेश  में  कुल  38  769  टेलीफोन  कनेक्शन  प्रदान  किए
 गए  ।

 आठवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  टेलीफोन  की  प्रतीक्षा  सूची  को  उत्तरोत्तर  निपटाने
 के  लिए  विस्तार  कौ  योजनाएं  बनाई  गई  हैं  ।  वर्ष  1991-92  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  में  59,000  नए
 टेलीफोन  कनेक्शन  प्रदान  करने  की  योजना  है  ।

 जियरण

 31-3-91  की  स्थिति  के  अनुसार  मध्य  प्रदेश  में  जिलेवार  प्रतीक्षा  सूची
 ऋण  जिले  का  नाम  31-3-91  की  स्थिति  के
 सं०  अनुसार  प्रतीक्षा  सूची

 _(7)  (५2)  ..  ७ ७७४ LE  (3)

 बालाआट  वि  ि  *  *  व  BG

 1.  अस्तर  .  .  .  .  .  280
 3  बेतूल  वि  वि  वि  वि  धि  289
 4.  भिड  :  वि  .  वि  वि  289

 ड्  भोपाल  .  वि  .  वि  :  2573
 6  बिलासपुर  .  .  .  वि  «.  2573
 6  छतरपुर  *  1168
 8  छिन्दवाड़ा  442
 9  दामोंह  442

 9  इतिया  वि  नि  वि  174
 10.  देवास  वि  वि  .  :  वि  122
 11  आर  व  मि  254
 12.  बुरे  व  «.  3254
 13  गुना  «.  3254
 14  ग्वालियर  मि  वि  72228
 15  होसंगाबाद  वि  586
 16  इन्दौर  37393
 17

 जबलपुर  मु  *  4849
 18  झाबुआ  बि  हि  दि
 20  खांडवा  न  61

 खारमोन  432



 1913  )  अश्तों  के  लिखित  उसतर

 (1)  (2)  (3)

 22.  माॉंडला  न  दि  127
 23.  मंदसोर  नि  ५  वि  वि  वि  564
 24.  मोरेना  .  वि  मि  नि  .  292
 25.  नरसिषपुर  नि  .  .  म  .  10
 26.  पन्ना  वि  वि  .  वि  दि  73
 27.  रायगढ़  कि  वि  वि  वि  .  150
 28.  रायपुर  ५  ब  .  *  वि  4103

 29.  रायसेन  .  धि  वि  .  वि  267

 30.  राजगढ़  रि  गि  वि  दि  वि  326
 31.  राजनन्दगांव  *  धि  धि  बे  .  372
 32.  रतलाम  वि  .  ॒  दि  नि  914
 33.  रेवा  धि  दि  दि  गि  .  576
 34.  सागर  कि  :  ि  .  1268

 35.  सरगुजा  .  457
 36.  सतना  वि  वि  718
 37.  सिहोरे  .  :  96
 38.  सिवनी  दि  136
 39.  शहडोल  197
 40.  शाजापुर  वि  288
 41.  शिवपुरी  .  .  *  466

 42.  सीधि  धि  83
 43.  टिकमगढ़  वि  ध  बे  वि  .  65
 44.  उज्जैन  वि  :  :  वि  न  1382
 45.  विदिशा  :  धि  धि  .  वि  509

 जोड़  .  >  75519

 सर्मदा  सागर  परियोजना  पर  हुआ  ध्यय

 2330.  भरी  फूल  चरद  शर्मा  :  गया  जल  संसाधन  मन्त्री  यह  बताते  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 नर्मदा  सागर  परियोजना  पर  वर्ष  1990-91  के  दौरान  कुल  किलनी  धनराशि  खर्च
 और

 ह

 वर्ष  1991-92  के  दौरात  इस  पर  प्नराशि  खर्ण  होने  का  अनुमान  है  तथा
 इसमें  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कितमी  धनराशि  खर्च  की  जायेगी  ?

 स्हड
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 नली ता++  तभी  नननन-+-+

 जल  संसाधन  मग्त्ी  विधाचरण  :  नमेंदा  सागर  परियोजना  पर  1990-91

 के  दौरान  किया  गया  व्यय  लगभग  37.05  करोड़  रुपए  था  ।

 1991-92  के  दौरान  व्यय  156  करोड़  रुपए  होने  की  प्रत्याशा  है  ।  राज्यों  को

 केन्द्रीय  सहायता  ब्लाक  ऋणों/अनुदानों  के  रूप  में  दी  जाती  है  और  यह  किसी  भी  विशेष  परियोजना

 से  जड़ी  नहीं  होती  ।  1991-92  के  लिए  परिव्यय  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  |

 लोक  सभा  चुनावों  के  ढदोरान  हुई  हिसा

 2331.  थी  हरि  केबल  प्रसाद  :  क्‍या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  दसवीं  लोक
 सभा  के  चुनावों  के  दौरान  चुनाव  लड़ने  वाले  निर्देशीय  और  मान्यता  प्राप्त  दोनों  के  कितने  प्रत्याशी
 मारे  गए  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०एस०  :

 सभी  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  झ्लेत्र  प्रशासनों  से  सूचना  एकत्न  की  जा  रही  है  तथा  सदन
 के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 खाद्यात्तों  के  लिए  दी  गई  सब्सिडी  वापस  लेगा

 2332.  डा०  सी०  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  खाद्यान्नों  क ेलिए  दी  गई  सब्सिडी  वापस  लेने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ह

 कृषि  मंत्रालय  सें  राज्य  मन्त्रो  मल्लापलली  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  होता  ।

 गस्ते  का  उत्पादन

 2333.  श्री  राम  नगीना  सिश्र  :
 क्री  साईमन  भः

 क्या  कृषि  मन्त्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  गल्‍ने  का  राज्य-वार  कितना  उत्पादन

 क्‍या  उत्तर  प्रदेश  के  देवरिया  जिले  में  गन्ने  का  उत्पादन  बढ़ा  यदि  तो  तत्संबंधी
 ब्यौरा  क्या  और
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 क्या  कुछ  चीनी  का  रखाने  गन्ने  की  पिराई  नहीं  कर  पाए  यदि  तो  उन  चीनी  मिलों
 के  नाम  कया  हैं  ?

 कवि  मंत्रालय  में  राज्य  मस्त्रो  मुल्लापलली  :  वतेमान  मूल्यांकन
 के  अनुसार  1990-91  के  लिए  गन्ने  के  उत्पादन  के  राज्यवार  अनुमान  देने  बाला  एक  विवरण  संलग्न

 है  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  देवरिया  जिले  में  1990-91  के  दौरान  गन्ने  का  उत्पादन
 51.4  लाख  मीटरी  टन  होने  का  अनुमान  है  जबकि  1939-90  के  दौरान  यह  50.6  लाख
 मीटरी  टन  था  ।

 उत्तर  प्रदेश  की  सभी  गन्ना  फैक्द्रियां  गन्‍ता  उत्पादकों  द्वारा  सप्लाई  किये  गये  सम्पूर्ण
 गन्ने  की  पिराई  करने  के  पश्चात्‌  अन्तिम  रूप  से  बन्द  हो  गई  हैं  ।

 विवरण

 1990-91  के  दौरान  गन्‍ते  के  उत्पदन  का  अनुम!न

 राज्य
 ह

 लाख  मीठरी  टन

 आन्ध्र  प्रदेश  .  :  137.5

 असम  .  21.0

 बिहार  .  नि  70.0

 गुजरात  गि  93.0

 हरियाणा  वि  85.0

 कर्नाटक  194.4

 केरल  पि  4.6

 मध्य  प्रदेश  .  17.1

 महाराष्ट्र  दि  384.2

 उड़ीसा  वि  .  23.7

 पंजाब  वि  55.9

 राजस्थान  धि  वि  «  12.0

 तमिलनाडु  *  24  2.5

 उत्तर  प्रदेश  990.0

 परश्चिम  बंगाल  9.0

 अन्य  6.7

 अखिल  भारत  वि  .  .  .  ग  2346.6
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 12.45  म०प०

 लोक  सभा  12.45  म०प०  पर  पुनः  समवेत  हुई  ।

 शरद  दिधे  पोठासोन

 )
 12.46  मन्प०

 इस  समय  भी  राजवबीर  सिह  और  कुछ  प्रन्य  माननीय  सदस्य  जाये  और  सभा  पटल  के
 मिकट  फर्श  पर  खड़े  हो  गये  ।  )

 सभापति  मबहोदध  :  सभा  2:30  म०प०  तक  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 12.47  स०प०

 तत्पश्च्ात्‌  लोक  सभा  2.30  म०प०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 2.31  म०प०

 लोक  सभा  2.31  स०प०  पर  पनः  समेत  हुई  ।

 शरद  दिधे  पोढासीब

 )
 2.31  म०१०

 इस  समय  श्री  फूल  अम्द  वर्मा  और  कुछ  प्रस्प  माननीय  सदस्य  झाये  और  सभा  पटल  के
 सिकट  फर्श  पर  छाड़े  हो  गये  ।  )

 समापति  महोदय  :  सभा  5  बर्ज  म०प०  तक  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 2  सम०१०

 तःपश्चात्‌  लोक  सभा  5  बजे  म०प०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 5.00  म०प०

 लोक  सभा  5  बजे  स०प०  पर  पुनः  समेत  हुई  ।

 प्रिध्पक्ष  महोदय  पीठासीन

 )
 इस  समय  भ्रो  फूल  चम्द  बर्मा  और  कुछ  अत्य  माननीय  सदस्य  झ्ाये  और  सभा  पटल  के ह

 निकट  फर्श  पर  छड़े  हो

 )
 अध्यक्ष  महोदथ  :  सभा  कल  11.00  म०पू०  पर  पुनः  समबेत  होने  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 5.03.  स०प॑०

 तस्पश्चात्‌  लोकसभा  9  1991/18  1913  के

 स्यारह  बज  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 सभा  नई  प्रतियां  ।


